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 भाग  -प्रश्न  उत्तर



 (  माग  -अरसा और  उत्तर  )  .

 शासकीय  वृत्तान्त

 ove  Yo

 संशोधन  तैयार  करें  जो  कि  वर्तमान  लेखा
 लोक  सभा

 नियमों  तथा  watt  में  प्रावश्यक  हें  ?

 १  १९५३

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :

 जी  हों  ।

 सदन
 की

 बैठक  डेढ़  बजे  समवेत  हुई  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  माननीय

 मंत्री  यह  बताने  की  स्थिति  में  हे  कि  यह  लेखा
 महोदय  अ्रध्यक्ष-पद  पर  झ्रासीन

 नान
 प्रक्रिया  तथा  नियम  कब  तंक  संविधान  के

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 अनुकूल  वना  दिये  जायेंगे  ?

 लेखा  प्रणाली  श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  बताना

 FYY3,  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या
 तो  सम्भव  नहीं  इन  पदाधिकारियों

 की  रिपोर्ट  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के  पास  वित्तीय  ag  के  अत  के  पूर्वे  पहुंच
 क्या  संघ  तथा  राज्य  सरकारों

 जाने  की  झ्राद्या  थी  ।
 की  वर्तमान  प्रणाली  जो  कि  वर्तमान

 संविधानिक  व्यवस्था  को  देखते  हुये  पुरानी  श्री  एस०  एन०  कया  लेखा
 परीक्षा

 तथा  लेखा  को  अलग  अलग  करने  तथा
 पड़  गई  है  सुधारने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की  गई  है  ;
 मान  नियमों  को  संविधान  द्वारा  परिवर्तित

 यदि  तो  क्या  ;  तथा
 दशाओं  के  अनुकूल  बनाने  की  स

 अ्रावश्यकता  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों
 क्या  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 से  परामर्श  किया  गया है  ?
 ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  दिये  हें  ?

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  में  इन  प्रश्नों
 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :

 का  उत्तर  नहीं  दे  सकता ।  साधारणतः
 से

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण
 इस  विषय  हम  राज्य  सरकारों  के  साथ

 रखा  जाता  है  जिसमें  अ्रपेक्षित  जानकारी

 पत्र  व्यवहार  कर  रहे  ह  ।
 दी  गई  है

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 संख्या  १]  मानचित्रों  का  हिन्दी  में  तेयार  किया  जाना

 श्री  एस०  एन०  दास  :  विवरण  में
 CUS.  सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या

 उल्लिखित  मद  (२)  के  सम्बन्ध  amt
 TH  कृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान

 मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  किन्हीं

 कारियों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  ऐसे  सब  क्या  भारत  भू  परिमाप  विभाग

 448  P.S.D.



 ७५१  are बक  उत्तर  ifaqn  उत्तर  Co १  दिसम्बरਂ  ae oe

 ~
 ने  कोई  मानचित्र  हिन्दी  में  तैयार  करने ~  श्री  ०  डी०  मालवीय  :  इन  प्रकारों

 को  काम  हाथ  में  लिया  है  ;  के  मानचित्रों  के  तैयार  किये  जाने  का

 क्रम  या  गया
 9  जलाई  PEYR  से  कौनਂ

 कौन  से  विशेष  मानचित्र  हिन्दी  में  भौोरत  का  राजनीतिक  2

 किये  गये  }  तथा  We  Htc  ?

 क्या  we  विभाग  कोई  मानचित्र  भारत  का  प्राकृतिक

 किसी  प्रादेशिक  भाषा  में  भी  तैयार  करता  है
 ?

 go  मील

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  भारत  का  मानचित्र-१/ १२५८  मील

 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  मालवीय  )  भारत  का  282  मील

 कौर  =e  मील  ॥ cy  माना  के जी  हां  ।

 मानचित्र
 कोई  नहीं  ।

 श्री  एस०  एन०  दास :  पा  सरकार जी  नहीं  ।

 ने  प्राप्य  न  होने  की  कठिनाई
 सरदार  हुक्म  सिंह  :  इन  मानचित्रों

 के  हिन्दी  में  तैयार  किये  जाने  का  काम  कब
 को  दूर  करने  के  लिये  भी  कोई  कदम  उठाया

 हाथ  में  लिया  गया  उन्हें  हिन्दी  में  छापने

 का
 निश्चय  कब  किया  गया  था

 ?
 श्री  के०  मालवीय :  कठिनाई  पर

 विचार  किया  गया  है  शर  हमें  प्राशि  है  कि
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  पहला  हिन्दी

 मानचित्र  सन  SEXR  में  प्रकाशित  किया
 हम  शीघ्र  ही  हिन्दी  के  अधिक  रच्छ

 प्रयोगਂ  करने  लगेंगे  ।
 या  परन्तु  हिन्दी  मानचित्रों  के  प्रकाशन

 मे
 मुख्य  कठिनाई  प्रारम्भ  से  ae  रही  हैं  कि

 खानों  के  लिय  यंत्रीकरण केन्द्र

 उपयुक्त  हिन्दी  प्राप्य  नहीं  हें  ।

 *yyu, arate grt fag सरदार  हुक्म
 क्या

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या  इस  विभागਂ
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसन्धान

 द्वारा  तयार  किये  जाने  वाले  मानचित्रों  मंत्री  दिनांक  ८  2EXZ  को  पूछे
 म  कोई  विशेषतायें  रहेंगी

 ?
 गये  तारांकित  संख्या  ११२४  के  उत्तर

 का  निर्देश  करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  के०  डी०  मालवीय  जी  हां  ।  हिन्दी

 मानचित्रों  के  मुद्रण  के  कार्यक्रम  सम्बन्ध  क्या  भारतीय  खान  विद्यालय

 म॑  विचार  यह  है  कि  रेल  मार्गों  के  स्कूल  ग्राफ़  में

 सड़कों  के  मानचित्र  तथा  प्रकार  केਂ  जियों  at  खान  यंत्रीकरण  में  प्रशिक्षण

 देने  के  लिये  एक  यंत्रीकरण  केन्द्र  स्थापित मानचित्र  तैयार  किये  परन्तु  जैसा  कि

 मन  पहले  कहा  कठिनाई  यही  है  कि  wes  करने  संभावना  की  जांच  करने  के  लिये

 हिन्दी  नहीं  मिलते  |  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन

 डा०  राम  सुलग  fag:  सरक  थ्  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 (a)
 किन  मानचित्रों  को  हिन्दीਂ  में  तेयार  करने  प्  यदि  तो  sa  प्रतिवेदन  पर

 का  काम  हाथ  में  लिया है  ? पे  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?



 WAR  मौखिक  उत्तर  १  दिसम्बर  १९५३  मौखिक  उत्तर

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बेमानी  सरदार  हुक्म  सिंह
 :

 यदि  ca  कायें

 सम्मान  उपमंत्री  के ०  डी०  :
 के  लिये  झ्र नुम ति  लेना  श्रावस्ती  नहीं

 तो  क्या  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध में  कोई तथा  समिति  की  att

 बैठक  नहीं  हो  सकी  है  क्योंकि  एक  सदस्य  सामग्री  है  कि  कितने  व्यक्तियों  ने  यह  काम

 जो  कोयला  खानों  तथा  खान  यंत्रों  में  हाथ  मे ंले  रखा  है  प्रौढ़  क्या  उन्हें  सवारी

 qa  हं  शौर  जिनकी  उपस्थिति  समिति  के  आदि  के  व्यय के  रूप  में  कोई  पारिश्रमिक

 कार्य  के  लिये  परमावश्यक  fate  गये  मिलता  >  ?

 हय  हू  ।  ag  विशेष  प्रशिक्षण  के  लिये  गये
 श्री  दातार

 :
 नियमों  के  अधीन  उन्हें

 हें  ak  उनके  जनवरी  REY  में  वापिस
 किसी  प्रकार  का  पारिश्रमिक  नहीं  मिल  सकता  ।

 झान  की  झ्राद्या है  ।
 यह  काम  बिना  किसी  प्रकार  का  पारिश्रमिक

 दिक्षा  का  प्रसार  करने  के  लिए  सरकारी  लिय  ही  किया  जाना  चाहियें  |

 सरदार  हुक्म  क्या  उन्हें  सवारी

 *
 ४४६.  सरदार  हुक्म  सिंह  :.  क्या  arts  के  व्यय  के  लिये  भी  कुछ  दिये  जाने  की

 अ्रनुमति नहीं  है  ? गृह-कार्य  मंत्री  दिनांक  १७  PUR

 क़ो  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या  23 &o  श्री  दातार  :  इस  विषय  में  मेरे  पास

 के  उत्तर  का  निर्देश  करके  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  उच्च न्यायालय के  न्यायाधीश

 क्या  किसी  ऐसे  कर्मचारी  के
 EVY 9,  डा०  राम  सुभग  fag

 :
 क्या

 जो  अपने  फालतू  समय  का  उपयोग

 शिक्षा  का  प्रसार  करने  में  करना  चाहता
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  उच्च न्यायालयों

 पहले  सरकार  से  लेना  जरूरी
 के  न्यायाधीशों  को  सेवानिवृत्ति  के  बाद

 तथा
 उच्चतम  न्यायालय  में  या  किसी  ऐसे

 यदि  हां  तो  ऐसे  कर्मचारियों  की  न्यायालय  जिसमें  कि  उन्होंने  सेवानिवृत्ति

 संख्या  कितनी  है  (१)  जिन्होंने  saute  के  पहले काम  न  किया  वकालत  करने  की

 मांगी  तथा  (२)  जिन्हें  अनुमति  दी  गई  ?
 अनुमति देने  का  है  ?

 गृह-किये  उपमंत्री  गृह-कार्य  उपमंत्री

 जी  नहीं  ॥  इस  प्रस्थापना  पर  भारत  विचार

 प्रशन  नहीं  उठता  |  कर  रही है  ।

 डा०  राम  सुलग  सिह
 :

 क्या
 सरदार  हुक्म  सिंह

 :
 यदि  हम  देश

 में  साक्षरता  आन्दोलन चलाना  चाहते  हैं

 सरकार नें  राज्य  सरकारों से  भी  इस  प्रस्थापना

 पर  राय  देने  के  लिय  कहा  है  ?
 तो  फिर  इन  व्यक्तियों  को  अनुमति  देने  में

 क्या  कोई  विशेष  कठिनाई  है  ?  श्री  दातार  :  जी  राज्य  सरकारों

 श्री  दातार  :  मेरे  माननीय मित्र  ने
 की  राय  मिल  गई  हैं  ।

 मेरे  उत्तर  को  ग़लत  समझा  |  हमने  यह  अनुदेश  डा०  राम  सुभग  fag  किस  किस

 दे  दिये  हें  कि  वे  यह  ara  किसी  प्रकार  की  राज्य  ने  इस  प्रस्थापना पर  अपनी  अ्रसहमति

 ही  कर अनुमति  के  ि  संकते  हैं  प्रकट की  है  ?



 OXY  मौखिक  उत्तरਂ  मौखिक  उत्तर  ७५६ १  दिसम्बर
 १९५३

 श्री  दातार  :  इस  समय  विभन्न  राज्यों  डा०  राम  सुभेग  सिंह  :  क्या  देश  के

 प्  feet
 के  नाम  बताना  उचित  नहीं  होगा  ।  ह  उड्डयन  क्लबों  को  रुपया  देने

 के  कोई  प्राथमिकता  सूची  तैयार

 डा०  राम  gam  सिंह
 :

 क्या  सरकार

 का  विचार  उच्च न्यायालय के  न्यायाधीशों  की  गई  है
 ?

 की  सेवा  निवृत्ति  प्राय  में  वृद्धि  करने  का  भी
 4

 श्री  ade  चन्द्र  कोई  प्राथमिकता

 @ टे  ?
 नहीं  है  ।  जब  राज्य  सरकारें  मांग  करती

 श्री  दातार  :  जी  इस  का  हें--झोर यदि  वे  कुल  व्यय  में  से  अरपना  अंश

 में
 पहले

 भी  उत्तर  दे  चुका  हूं  ।  देने  को  तैयार  होती  हें  तो  केन्द्रीय  सरकार

 अध्यक्ष  महोदय  अब  हम  अगला  उस  स्थान  विशेष  में  स्थित  कालज या

 प्रशन  लेंगे  निवर्सिटी  में  एक  एयर  यूनिट  खोल

 है  ।
 नेशनल  कंडीश  कोर

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :  क्या  इस

 *४४८.  डा०  राम  सुलग  fag  :  क्या
 सम्बन्ध  में  सभी  राज्य  सरकारों  को  कोई

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 परिपत्र  भेज  दिया  गया  है  जिससे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  वे  अपनी  प्रस्थापनायें  भेज  सकें  ?

 शर  ५  कंडिट  कोर  एयर  स्क्वेमस

 बनाने का  है  ;  श्री  सतीश  चन्द्र  :  स्पष्ट  है  कि  एयर

 यदि  तो  कितने  तथा  कब
 ?

 स्क्वेमस  केवल  ऐसी  जगह  खोले  जा  सकते

 @  जहां  क्लब  ati  हमने  राज्य रक्षा  उपमंत्री
 सती दा

 :

 जी  हां  सरकारों  से  पूछा  है  कि  कया  वे  wad  ७

 राज्यों  में  स्थित  उद्दीन  क्लबों  के  सहयोग
 चालू  वर्ष  में  निम्न  एयर  बिंग

 यूनिट  बनाई  गई  हैं  :-  से  एयर  कवच डन्स बी  चाहते  हैं  ।

 सीनियर  डिवीजन  श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार क्योंकि

 १  एयर  asa  मध्य  प्रदेश  में  ।
 लवडेल  में  कोई  seat क्लब  नहीं

 में  जानना  चहता  हूं  कि  कया  वहां  भी  ट्रेनिंग
 १  एयर  स्क्वॉड्रन पंजाब  में  ।

 दी  जायेगी  ?  माननीय उपमंत्री  ने  जिन

 जूनियर  डिवीज़न  स्थानों  का  उल्लेख  किया  उनमें  लवडेल  भी

 पटियाला  एक  था  |

 ar  लव डेल  पब्लिक  स्कूलों  में  एक  एक  श्री  सती दा  चन्द्र  :  मैंने  यह  कहा  था

 एयर  ट्र प
 ।

 fe  लव डेल  में  एक  जूनियर  डिवीज़न  का

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 इस  एयर  एयर  ट्रक  है  ।  जूनियर  डिवीजन  में  उड़ान

 वेतन  ट्रेनिंग के  जारी  किये  जाने  पर  कितना  की  ट्रेनिंग  नहीं  दी  जाती  ।

 व्यय  हनना
 ?

 श्री  adie  चन्द्र  :  एयर  fant
 सांस्कृतिक

 मिशनों
 का  आदान-प्रदान

 पर  किये  गये  व्यय के  ५  प्राप्त  ४५०.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या

 नहीं  क्यों  कि  नेशनल  HSS  कोर  का  सारा  दिक्षा  मंत्री  ५  १९५३  को  पूछे  गये

 व्यय  केन्द्र  तथा  राज्य  मिल  कर  उठाते  हैं  ।  तारांकित  संख्या  १७३  के  उत्तर  का
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 मौलाना  आज़ाद  कभी  गवर्नमेंट  के निर्देश  करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  कभी
 डायरेक्ट  कौंसिल

 को
 ।

 सांस्कृतिक  सम्बन्धों  की  भारतीय  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  में  जानना  चाहता

 परिषद  के  तत्वाधान  में  wa  तक  कितने
 हूं  कि  यहां  से  जो  विशेषज्ञ  भेजे  गये  उन  के

 प्रमुख  विदेशी  भारत  अय  हें  तथा  कितने
 नाम  क्या

 या
 बाहर  से  जो  विशेषज्ञ  प्राय

 प्रमुख  भारतीय  विदेशों  को  गये  हैं  उनके  नाम  क्या  हैं  ।

 प्रमुख  भारतीय  तथा  विदेशी  श्री  के०  so  मालवीय
 :

 जो  यहां  से
 gi  ने  wa  तक  कितने  अध्ययन

 बाहर  गये  उनके  नाम  :  मिसेज  साराभाई  .  .

 जिनके  लिये  कि  परिषद्‌  ने  wa  तक  अ्रनुदान

 दिये  किये  हैं  ;  अथवा  अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप
 उनकी

 संख्या

 बता  दीजिये  ।

 किन  किन  विदेशी  संस्थानों

 में  भारतीय  मामलों  से  सम्बन्धित  शाखायें  श्री  के०  डी०  मालवीय :  वह  तो  तीन

 खोली गई  हें  ?  ही

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 डा०  राम  सुलग  सिंह

 :
 उन  के  नाम

 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०

 पांच  तथा  कौन
 श्री  Fo  डी०  मालवीय :  उन  के  नाम

 (@)  तीन  तथा  एक  ॥

 एक  १.  मिसेज  जो

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  इस  परिषद  ने  REXo  में  इजिप्ट गई  थीं  ।

 विदेशों  में  किन  किन  cea  से  सांस्कृतिक
 २.  श्री  काका  साहब  कालेलकर

 सम्बन्ध  स्थापित  किये  हैं  ?
 श्री  जी०  राम  जो  MATa,  १९५२

 शिक्षा  q  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  में  नैरोबी  गये थे  ।

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  मंत्री  ३.  श्री  दलीप  कुमार  राय  श्र  श्रीमती

 आज़ाद
 )

 कौंसिल  दूसरे  मुल्कों  के  gat  जो  PRXR  में  अमरीका

 गये थे  । इंस्टीट्यूशन्स से  ज़रूर
 पैदा

 करें  इस  तरह  का  कोई  काम  इस  ने  ख  नहीं

 किया  है  ।  लेकिन  जिस  जिस  जगह  इसने

 ।  बाहर  से  जाये  वह  ये  हैं
 :

 ०
 < प्र पन  जो

 अपना कोई  कलचरल  सेंटर  कायम  किया  १.  प्रो०  सईद

 जैसे  तेहरान  यूनिवर्सिटी में  संस्कृत  का
 शांति  निकेतन  की  acd  पैसिफिस्ट  कान्फ्रेन्स

 प्रोफेसर  भेजा  वहां  इस  तरह  के  ताल्लुकात
 में  ब्राजील हुये  ।

 कायम  हुये  हें  ।  २.  मेज  मूसाजी  यूगैन्डा

 श्री  एस०  एन०  में  यह  जानना
 १९५३  |

 ३.  fro  ओगिंगा  श्रोडिगा  बूटी
 चाहता  हूं  कि  जो

 विशेषज्ञ  बाहर
 से  राते  हैं  वे

 अ्राखिर  कसे  जाते  सरकारों  को  दावत  दी  ईस्ट  भ्रक्रीका  ae  ।

 है  या  वहां  की  संस्थाओं
 )

 ४.  मैडम  नीला  ईरानियन  बेस्ट

 की  तरफ  से  प्रात  हैं  ?  के  १९५३  ।
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 जो  fe  सरकार  के  परामर्श  पर  इन  खनिज ५.  डा०  माइकल  डब्लिन

 १९५३  |  पदार्थों  को  निकालने  का  काम  हज़रत  हांथ

 में  ले  निर्भर  है  ।
 श्री  मुनि स्वामी क्या  अध्ययन  कक्षायें

 लगाने  के  बाद  यह  कौंसिल  कोई  रिपोर्ट  डा०  रामाराव :  क्या  इन
 कच्ची  धातुक्रमों

 भी
 प्रकाशित  करती  है  ;  यदि  करती  का  औद्योगिक  रूप  से  विकास  करने  के  लिये

 at  इस  समय  तक  कितनी  रिपोर्ट  प्रकाशित
 सरकार  कोई  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 की  गई  हें
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  जैसे  कि  में

 मौलाना  आज़ाद  :  इस  सिलसिले  ने  निवेदन  खानों  से  खनिज  पदार्थ

 में  कोई  खास  रिपोर्ट  इस  ने  दाया  )  निकालना  राज्यों  का  काम है  ।  हम  केवल

 नहीं  की  है  ।  सामान्य  परिमाप  करते  हें  तथा  राज्य  सरकारों

 आंध  में  खनिज  पदार्थ  को  सुचना  दे  देते  हें  कि  किस  राज्य
 विशेष

 में  क्या  खनिज  पदार्थ  मिलते  हें  |
 *YU  १.  श्री  अमजद  अली  :  कया  प्राकृतिक

 संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  मंत्री  पोस्ता

 यह  बतलाने  की  करेंगे  कि  :
 क

 CK.  श्रीमती  कमलेन्दुमति  >  क्या

 झ्रांघ  राज्य  में  मैगनीज़
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चूने  का  पत्थर  तथाਂ  जिपसम  ढूंढ़

 निकालने  सम्भावनाओं  का  कहां  तक
 क्या  सरकार  उन  क्षेत्रों  में  पोस्ता

 की  खेती  पर  रोक  लगाने  का  विचार  रखती
 अन्वेषण किया  गया  है  ;  तथा

 है  जहां कि  इस  की  इस  समय  इज़ाज़त  है  ;
 क्या  श्रीधर  राज्य  में  कोई  कोयले

 यदि  रखती  तो  क्या  इस
 का  मैदान है  ?

 के  लिये  कोई  समय-सीमा  निश्चित  की  गई

 प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक
 है  ;  तथा

 अनुसन्धान  उपमंत्री  (si  के०  डॉ०

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि
 :  सुचना  देने  वाला  एक

 पोस्ता  पौधा  अनाज  के  जिन्हे  कि  टिहरी
 विवरण  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जाता  है

 गढ़वाल  जिलें  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पैदा  करना
 देखिए  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  २  J

 कठिन  एक  आवश्यक  स्थानापन्न  पौधा  है
 ?

 जी  नहीं  श्रीमान्‌  ।

 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato

 श्री  अमजद  चलो
 :

 भाग
 के

 तथा  ।  जी  श्रीमान  ।

 सम्बन्ध में  में  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या
 सरकार  पोस्ता  उत्पादन  क्षेत्रों  में  पोस्ता  की

 प्राप्त  में  बेरीटिस  तथा
 खेती  को  रोकने  का  कोई  विचार  नहीं  रखती

 चूने  के  पत्थर  में  से  किसी  एक  खनिज  पदार्थ
 परन्तु  उन्होने चालू  ह  में  अर्थात  2-2 o-¥R

 के  बारे  में  परिमाप  हुजरा  है
 ?

 से  20-8-U  तक  पोस्ता  उत्पादी  क्षेत्र

 श्री  मे  डी०  मालवीय  :  अन्वेषण  तोਂ  ot  कुछ  निर्बंधन  लगा  दिये  हें  क्योंकि  माल

 किया  गया  है  तथा  उपलब्ध  सुचना  सदन  काफी  जमा  भीतरी  मांग  कम  हुई  है  कौर

 पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  जहां तक
 सविस्तार  इसका  निर्यात  भी  कम  होने  की  अशंका

 पर्यवेक्षण का  सम्बन्ध  यह  बात  प्राइवेट  है  सरकार  ५  दो  वर्षों  में  हिमाचल

 उद्योगपतियों  अथवा  अन्य  किसी  व्यक्ति  पर  प्रदेश  जहां  कि  उत्पादन  कम  है  तथा
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 नियंत्रण  कठिन  उस  पोस्ते  की  पर  श्री  राधेलाल  व्यास  :  हिमाचल

 रोक  लगाने  का  विचार  रखती  जो  कि
 प्रदेश  में  वास्तव  में  इसका  उत्पादन  अरब  कम  है

 अ्रफोम  बनाने  के  काम  में  लाया  |  अथवा  यह  इस  लिये  कम  दिखाया  जाता

 इसी  तरह  से  उन  इलाकों  में  भी  जहां  कि
 है  कि  उस  राज्य  से  अफीम  चोरी  छिपे  बाहर

 पोस्ते  की  खेती  अफीम  के  लिये  नहीं  अ्रपितु  बीज  ली  जाती ?

 के  लिये  होती  है  जेसे  कि  पंजाब पेप्सू  तथा

 उत्तर  प्रदेश  वहा  भी  इसकी  खेती  शन
 श्री  ए०  सी०  गुहा

 :  हिमांचल  प्रदेश

 rey |  मात्रा  चोरी  छिपे  बाहर  भेजी  जाती
 कम  की  जायंगी

 है  |

 सरकार  को  प्राप्त  सूचना  के

 आय-कर  न्यायाधिकरण श्रीनगर  टिहरी  गढ़वाल  म  अ्रचाज  उगाना

 कठिन  नहीं  है  फिर  भी  सरकार  को  इस

 बात  का  ज्ञान  है  कि  उस  क्षेत्र  के  लोग  पोस्ते  *YUY  श्री  नागेश्वर  प्रसाद
 सिन्हा

 की  ढोंढी  को  खाद्य  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाते  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 हू  ।  इस  लिये यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  करेंगे  कि  क्या  राय-कर  अपील

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  मश्विरे  से

 गढ़वाल  में  पोस्ते  की  ढोंढी  की  काश्त  जारी
 करण  पटना  बंच

 को
 वहां  से  हटा  कर  दूसरे

 स्थान  पर  ले  जाने  की  कोई  प्रस्थापना  है
 ?

 रखी  जायें  यद्यापि  अगले  चार  वर्षों  में  इसकी

 खेती  में  क्रम  कमी  होती  जायेंगी  ।
 यदि  है  तो  यह  किस  स्थान  पर

 खोली  जायगी

 श्री  सारंग घर दास  :  इस  बात  को  क्या  बिहार  व्यापार  मण्डल  ने

 दृष्टि  में  रखते हुये  कि  कुछ  वर्ष  पहले  सरकार  एक  warded  पद्  किया  है  जिस  में  कि

 ने  अफीम के  उपभोग  में  प्रति  ag  १०  इस  बंच को  पटना  a  हटाये  जाने

 शत  कमी  करने  का  निश्चय  किया  क्या  का  विरोध  किया  गया  है
 ?

 में  जान  सकता  हुं  कि  इस  में  किस  तरह  से  कमी
 उनके  अभ्यावेदन  पर  क्या

 हो  जायेंगी  जब  कि  पोस्ते  की  खेती  में  कोई
 यदि  कोई  की  गई  है  ?

 कमी  नहीं  होगीਂ
 ?

 ए०  सो०  यहा
 विधि  तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री

 अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  के  अनसार  हमें  जी  हां  ।

 विभिन्न  राज्यों  के  खाने  के  लिये  अफीम  कलकत्ता  |

 देता  बंद  करना  होगा  TAT  यह  प्रदाय  gee  जी  हां  ।

 में  बंद  की  जायेंगी  |  तदतसंर  हम  पोस्ते  की

 खेती  के  अन्तत क्षेत्र  में  भी  कमी  कर  रह ेहे  ।
 इस  मामले  पर  विचार  हो  रहा

 है
 ।

 अभी
 तक

 कोई  aaa  फैसला  नहीं

 श्री  है०  कै०  A:  देश  में  पोस्ते के  किया  गया  है  ।

 उत्पादन  का  कितन  प्रतिशत  भाग  उपयोग
 क्या

 में  लाया  जाता  है  तथा  कितना  प्रतिशत
 कन  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा

 इलाहाबाद  बेंच  को  वहां  से  हटा  कर कर  किसी
 भागਂ  निर्यात  किया  जाता  है

 ?

 दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  की  प्रस्थापना  थी

 श्री  एं०  सी०  गुहा  :  श्रीमान  यह  सुचना  परन्तु वह  मंसुख  की  गई  तथा  बिहार  का  मामला

 इस  समयਂ  मेरे  पास  नहीं  है  ।  वेसे  ही  रखाਂ  गया  ?
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 श्री  बिस्वास :  वास्तव  में  ना
 हज़ है 4  १-  '  श्री  बिस्वास  :  यह  बात इन  अ्रभ्यावेदनों

 घिकरण  के  भ्रध्यक्ष  से  हमें  एक  ही  समय  के  गुण-दोषों  पर  निर्भर  है  |

 इलाहाबाद  बेंच  तथा  पटना  बेंच  को  दूसरी  निर्वाचन  विधि  प्रतिवेदन

 जगहों  पर  ले  जाने  की  प्रस्थापना  प्राप्त  हुई  ।

 ४५५,  श्री  कि. नाॉंगदवर  प्रसाद  सिन्हा इलाहाबाद  वालों  की  से  इस  सम्बन्ध

 में  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  में  कि  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  विधि  प्रतिवेदनਂ  जिस  में
 इस  प्रस्थापना का  विरोध  किया  गया  था ।

 पटना  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्तਂ
 कि  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च न्यायालयों

 नहीं  किया  गया  था  ।  तो  न्यायाधिकरण  के  फैसले  दिए  गए  होंगे  कब  तक  प्रकाशित

 के  भ्रध्यक्ष  के  परीक्षण  से  इस  पर  बाद  में  विचार  होने  की  ?

 किया  गया  तथा  निश्चय  किया  गया  कि
 fafa  तथा  अल्पसंख्यक कार्य  मंत्री

 इलाहाबाद  बेंच  को  फिलहाल  अ्रपने  ही  स्थान
 (ait  निर्वाचन  विधि

 पर  रख  दिया  जाये  ।  जहां  तक  पटना  का  वेदन  को  खंडों  में  प्रकाशित  किया  जायगा

 सम्बन्ध  चूंकि  कोई  गम्भीर  अभ्यावेदनਂ  तथा  प्रथम  खंड  के  ae

 प्राप्त  नहीं  हुये  ,  इस  लिये  weal  नहीं  बदला  में  प्रकाशित  होने  की  आशा  है  |

 गया  ।  परन्तु  जब  इलाहाबाद  बेंच  को  अपने
 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :  क्या  यह

 ही  स्थान  पर  रखने  का  फैसला  किया  गया

 पूर्णतया  एक  सरकारी  प्रकाशन  होगा
 ?

 तो  पटना  से  भी  विरोध  पत्रों  की  भरमार

 श्री  बिस्वास होने  लगी  ।  वास्तव  में  सुझाव  यह
 था  कि  यह  एक  सरकारी

 यद्यपि  पटना  बेंच  को  कलकत्ता  ले  जाया  प्रकाशन  जैसे  कि  हमारी  उच्चतम

 न्यायालय  की  रिपोर्ट  तथा  उच्च  न्यायालयों फिर  भी  कर  दाताओं  को  यह

 कल्प  दिया  जायगा  कि  वह  मामलों  की  रिपोर्टो  होती  इसी  तरह  से  निर्वाचन

 की  सुनवाई  कलकत्ता  में  करवायें  अथवा  ग्रा योग  की  रिपोर्ट  भी  होंगी  |

 पटना  में  ।  पटना  में  एक  छोटा  सा कार्यालय
 सरदार Yo  एस०  सहगल :  क्या  सरकार

 रखा  जायगा  जहां  कि  अपीलें  तथा  प्रार्थना
 उच्चतम  न्यायालय  के  श्रुति  फैसले  के

 पत्र  दिये  जा  सकते  हूं  तथा  जब  यह  पर्याप्त  सार  निर्वाचन  fafa  में  परिवर्तन  करने  का

 संख्या  में  एकत्रित  हो  जायेंगे  तो  कलकत्ता  विचार  करती  है  ?

 से  इन  भ्रपीलों  तथा  प्रार्थना  पत्रों  का  निर्णयन

 करने  के  लिये  एक  बेंच  करा  जायगा  |  कुछ
 श्री  बिस्वास  :  इस  से  यह  प्रदान  उत्पन्न

 नहीं  होता  है  ।
 भी  इससे  भ्रांति  उठाने  वालों  को  संतोष

 श्री  सैय्यद  उच्चतम  न्यायालय
 नहीं  ।  हमें  व्यापार  मण्डल  तथा

 अन्य  व्यवसायिक  संस्थानों  शादी  की  शोर  का  नश फसल  क्या  ?  ——Jtada  न्यायालय

 ने  wal  तक  कोई  फैसला  नहीं  दिया  है  ।
 से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  हं  ।  तो  इन  को  ध्यान

 में  रखते  हुये  अब  सारे  मामले  पर  पुनर्विचार  र. ु  गे क्य मध्  आयल  कम्पनी

 किया जा  रहा  है  ।
 FUR,  श्री  के०  पी०  क्या

 श्री  नागेश्वर  सिन्हा  यदि  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसन्धान

 गम्भीर  श्रभ्यावेदनों  की  भर  मार  होगी  मंत्री  यह  वतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ess

 तो  क्या  फैसला  बिहार  के  पक्ष  में  होगा
 ?  वैक्यूम  wat  कम्पनी  को  परिश्रमी  बंगाल
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 क्यो म  जान में  कितने  समय  के  लिए  खानकनी  तथा  श्री  के०  पी०  सिन्हा

 वेक्षण  के  लाइसेंस  दिए  गए  ह
 ?  सकता  हूं  कि  प्रथम  ऋण  दामोदर

 घाटी  कॉरपोरेशन  के  प्रथम  प्रक्रम  की
 प्राकृतिक संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 सम्मान  उपमंत्री
 के०  डी०  समस्त  लागत  पूरी  हो  जाएगी

 ?

 tess  विक्रम  घायल  कम्पनी  को  पश्चिमी  श्री  सी०  डी०  देशमुख :  इससे  बोकारो

 बंगाल  में  पेट्रोल  के  लिये  खानकनी  का  कोई  उद्यत  संयंत्र  कोलार  तथा  तीन  सन्स

 पट्टा  अथवा  पर्यवेक्षण  का  कोई  लाइसेंस  तभी  fara  लाइनों  जिनमें  बर्दवान  Sir?

 नहीं  दिया  गया  तथा  सुन्दरी  इत्यादि  सम्मिलित  ह  के  विदेशी

 श्री  के०  पी०  क्या इसਂ  कम्पनी  मुद्रा  का  तत्व  पुरा  हो  THAT  |

 ने  इस  क्षेत्र  का  कोई  परिमाप  किया है  ?  श्री  के०  पी०  सिन्हा :  क्या
 दूसरा  ऋण

 श्री  के०  डी०  मालवीय  जी  इस  लेने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ?

 कम्पनी  ने  कुछ  समय  पहले  परिमाप  किया
 श्री  सो०  डी०  देशमुख

 था  |
 Gy  लाख

 डालर  का  दूसरा  ऋण  हमें  मिल  है  ।

 श्री  के०  पी०  सिन्हा  क्या  कोई  रिपोर्ट

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  क्य  राड
 पेश  की  गई  है  तथा  क्या  वहां  मिलने

 की  कोई  सम्भावना है  ?
 समिति  ने  इस  ऋण  के  उपयोग  पर

 किसी  प्रकार  की  टिप्पणी  की  ate  यदि
 श्री ह०  डी०  मालवीय  :  जीਂ  श्रीमान ।

 तो  उसका  परिणाम  ?

 श्री  Fo  ह०  बसु  :  क्या  परिमाप  करने

 की  want  देने  में  एक  शर्ते  यह  भी  रखी

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  राड  समिति

 का  सम्बन्ध  सिंचाई  तथाਂ  विद्युत  मंत्रालय
 गई  है  कि  यदि  कोई  wane  रिपोर्ट  प्राप्त

 होगी  तो  इस  कम्पनी को  उस  क्षेत्र  में  से

 श्री  एस०  एन  ०  मिश्र  मेरा तेल  निकालने  का  पट्टा  दिया  जायगा  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय
 प्रशन  ऋण  के  उपयोग  से  सम्बन्धित

 जी  नहीं
 ela  समझता  कि  यह  we  वित्त  मंत्री

 श्रीमान  ऐसी  बात  नहीं  है  ।
 के  नन् तगत  ही  आता है  ।

 दामोदर  घाटी  कारपोरेशन ऋण ऋण  श्री
 सी०  डी०  देशमुख  :  यह  मामला

 *
 sag  श्री  के०  पी०  सिन्हा  41  मेरी

 निगाह  में  नहीं  प्राया  है  ।

 वित्त  मंत्री  ag  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 जनगणना  रिपोर्ट

 क्या  प्रथम  दामोदर  घाटी  कॉरपोरेशन  ऋण

 *¥YEo  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी +  अ्रत्तगंत  समस्त  राशि  निकाल ली  गई

 ?  गृह-काय  मंत्री  यह  बतलाने  की  दर्पा  करेंग

 कि  हैदराबाद  राज्य  से  सन  SEK?  की
 वित्त  मंत्री  (sit  सी०  डी०  देशमुख )

 नवीनतम  उपलब्ध  रिपोर्ट  के  अनुसार

 गणना  रिपो  सरकार  को  मिल  चकी  है
 ?

 ३१  तक  कज  25,K0 9,000  गृह-काय  उपमंत्री

 डालर  की  प्रथम  ऋण  में
 ~

 स्  हैदराबाद ox  राज्य  की  १९५१  जनगणना

 १४०,८४,२०६  डालर  निकाल  लिए  गए  रिपोर्टे  तैयार  हो  रही  है  तथा  पूरी  होने

 @  |  वाली है
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 भी  कृष्णाचायें  क्या
 में

 जान
 वित्त  मंत्री

 के  सभा-सचिव
 ato

 ती
 हुं

 कि  अन्य  कितने  राज्यों  नें  अपनी  :  तर  (a)

 रिपोर्ट  भेज '  दी  हैं  ?  यद्यपि  विशिष्ट  रूप  से  इस  प्रयोजन  के

 श्री  दातार  :  कई  राज्यों  ने  ।  लिए  रुपया  भेजने  की  इज़ाज़त  नहीं  दी

 कृष्णाचार्य  जोशी  :  सरकार  का
 तथापि  सरकार  को  fafeq  है  कि

 लांटरियों  तथा  पहेलियों  के  जरिये  कुछ  रुपया
 उन्हें  कब  प्रकाशित  करने  का  इरादा है  ?

 बाहर  जाता  है  ।  किन्तु  सरकार  की  राय  में

 श्री  दातार
 :  सरकार  का  इरादा  यह  इतनी  बड़ी  राशि  नहीं  है  कि  विनिमय

 गणना  सम्बन्धी  समस्त  रिपोर्टों  नियंत्रण  में  अधिक  कड़ाई  की  जाए  जिस

 शीघ्र  प्रकाशित  करने  का  है  |  के  कि  अरन्य  अवांछनीय  परिणाम  होंगे  ।

 श्री  नवल
 प्रभाकर

 :  क्या  में  जान  सकता  श्री  राधा  रमण :  क्या  सरकार  ने

 हूं
 कि  हैदराबाद  में  जिन  हरिजनों  कौर  छतों  इस  प्रकार  के  कोई  आंकड़े  संकलित  किए

 को  लिखा  गया  है  उनको  भी  सेंसस  में  ले  लिया  हैं  कि  भारत  में  चलाई  जाने  वाली  कितनी

 गया है  ?  लॉटरियां  शौर  पहेलियों  में  विदेशी  भाग

 ait  दातार :  सेंसस  में  इस  सब  क  लेने  वालें  पुरस्कार  जीतते  हूँ  ?

 लिया  जाएगा  बी०
 आर०  जी

 नहीं
 ।

 नवल  उन  की  गणना
 श्री  राधा  कया  a.  जान

 किस  तरह  से  की  गई  है
 ?

 सकता हूं  कि  सरकार
 का

 भविष्य  में  इस
 अध्यक्ष  महोदय

 |  आपका
 सवाल

 प्रकार  के  अकड़  संकलित  करने  कोई

 कया है  ?  विचार  है  ?

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  इन्होंने  जो
 सरकार  के

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा
 झर  हरिजनों  कों  दिखाया  उनकी  गणना

 इस  उत्तर  की  दृष्टि  में  कि  सरकार  के  सम्मुख
 किस  तरह  से  की  गई  है

 ?

 कोई  ०  नहीं  सरकार  यह  सोच
 श्री  प्रनुसुचित  जातियों  की  सकी  oe  &  es  +

 गणना  के  लिए  जारी  कर  दिए
 शान्ति  ।

 गए
 हैँ

 झर  हैदराबाद
 के  मामले  में  भी

 अध्यक्ष  महोदय :

 माननीय सदस्य  तक  कर  हे र  | उनका  अनुसरण  किया  जाएगा  ।

 श्री
 टी०

 एन०  सरकार
 लाटरियां  तथा  पहेलियां

 को  विदित  है  कि  कुछ  लॉटरियां  ae  पहेलियां

 EMG.  श्री  रमण  :  जो  कि  इस  देश  में  तथा  पड़ोस  के  कुछ  देशों  में

 क्या  वित्तमंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  चलाई  जाती  हैं  जिनके  कार्यालय  भिन्न-भिन्न

 कि  सरकार  को  विदित  है  कि  लाटरियों  तथा
 होते  हैं

 नौ
 रुपए  के  भुगतान  का  प्रबन्ध

 पहेलियों  में  बहुत  सी  भारतीय  मुद्रा  भी
 भिन्न  होता  है  ऐसे  कुछ  समवाय  स्वयं

 विदेशों को  चली  जाती  है  ?  दिल्‍ली  में  मौजूद  हं  ?

 (
 \  क्या  यं  रुपया  विदेशों  मं

 ~
 श्री  बी०  आर० भगत  :  ऐसे  कुछ

 जाने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  का  कोई  कार्यालय  हो  सकते  किन्तु  यह  weet  विशिष्ट

 पग  उठाने  का  विचार  है  ?  रूप  से  उनसे .
 a  लय
 स  ग्न  rad  नहीं है  ।  हमारे
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 करने  की  बात  तभी  उठती है
 क्या  विदेशों  से  भी  संगत  सामग्री

 जब  कि  रुपये  के  भुगतान  के  मामले  में  यह  तेयार  करने  के  कोई  प्रयत्न किए  गए

 अर विनिमय  नियंत्रण  के  अंतर्गत  कराता  हो  ।

 पेप्सू  में  मजदूर संघ  यदि  तो
 क्यो

 ?

 है  ह  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 श्री  अजित सिह  :

 राज्य

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  पेप्सू
 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  ।
 में  का  शासन  लागू  जानें

 से  अब  तक  कितने  मजदूर  संघ  रजिस्टर
 भारत  में  विभिन्न  समयों  तथा

 हो  चुके  हैं  ?  विभिन्न  स्थानों  पर  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री
 के

 प्रतिरोधी  कार्यवाहियों  सम्बन्धी
 (Sto

 काटजू  )
 :  दो  ,  (१)  सेंट्रल  बेक

 समग्र  सामग्री  संकलित  की  जा  रही
 है  ।

 आफ  इंडिया  एम्पलायीज़  पटियाला  जी

 और  (२)  पटियाला  सीमेंट  एण्ड  क्वेरी
 चूंकि  aa  तक  संकलित की  गई

 ६ ४९  सूरजपुर  |
 सामग्री  बहुत  अ्रधिक  है  ae  अभी  तक

 श्री
 पुरनूर  राष्ट्रपति

 का  वर्गीकृत  नहीं  की  गई  इसलिए  इस  प्रक्रम

 प्रारम्भ
 होने  से  पुर्व  पेप्सू  में  मजदूर  संघों  पर  यह  सुचना  देना  बहुत  कठिन  है  ।

 की  संख्या  कितनी  थी  ?
 श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या  में  जान

 डा०  काटजू  शआर  ये  दो
 सकता  हूं  कि  यह

 जो
 बताया  गया  है  उस  के

 मिलकर अरब  दस  हैं  ।  अ्रनुसार  क्या  सिपाही  म्यूटिनी  के  के

 पहले  का  कोई  मटीरियल  इकट्ठा  नहीं  किया श्री  पुन्नस : क्या क्या  मं  जान  सकता हूं

 कि  इस  दौरान  में  किसी  संघ  की  मान्यता  गया है  ?

 राह  की  गई  है  ।  शी  के०  डी०  मालवीय :  जी

 की  सिपाही  म्यूटिनी  के  पहले  का  भी  मैटीरियल डा०
 :  मुझे  पूर्वे  सुचना

 आवश्यकता  है  |  इकट्ठा  किया  गया  है  कौर  जैसा  में  ने  कहा

 बाहर  से  भी  पाया  है  ।

 स्वातंत्र्य  आन्दोलन  का  इतिहास  ,  श्री ए०  सी०  सामन्त
 क्या

 उड़ीसा
 *

 cay.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या
 के  लिये भी  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 स्वातंत्र्य  झ्रान्दोलन  का  इतिहास  अनुसन्धान  मंत्री  आज़ाद  )  :  खास

 तैयार  करने  में  केन्द्रीय  समिति  की  राहायता  खास  जगह  के  लिये  तो  हमें

 के  लिए  जो  राज्य  समितियां  बनाई  गई  हैं  बतलाना  मुश्किल  लेकिन  कमेटी  ने  जो

 उन  पर  होने  वाला  व्यय  कौन  वहन  करेगा  ?
 मैटीरियल  जमा  किया  है  वह  हर  जगह
 से  ताल्लुक़  रखता

 है  और  बहुत  ज्यादा  ।
 क्या  यह  afar  रूप  से  निर्णय

 किया  जा  चुका  है  कि  सामग्री  संकलित  करने  श्री  एस०  घी  सामन्त :  बाहर  से  जो

 दलं  के  कितने के  लिये  ये  समितियां  विगत  मैटीरियल  मिला  क्या  वह  वापस  देना

 समय  तक  कां  इतिहास  लेंगी  ;  पड़ेगा  या  उस  को  हम
 रख  सकते हैं  ?-
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 मौलाना  कुछ  चीजें  तीन  लाख  रुपये  के  मूल्य  का

 ऐसी  हैं  जिन  को  वापस  नहीं  करना  जैसे  अ्रतिरिक्त  सामान  अनेक  राज्यों  को  वहां

 कि  युनाइटेड  स्टेट्स  से  कुछ  चीजें  ars  की  नागरिक  जनता  के  प्रयोग  के  लिए  दिया

 वह  हम  को  मिल  गयी  हैं  ।  गया है  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  नेताजी  ड्राइव  ब्लड  प्लाज्मा  की  €,५८०  बोतलें

 के  बारे  में  भी  मैटीरियल  इकट्ठा  किया
 जो  कि  सदस्य  सैनिकों  की  ग्रा वस् यकता

 गया है
 ?  से  uta  समझी  गई  थी  ;  ate  जिनका

 मौलाना  आज्ञाद
 :  बहुत  कुछ  ।

 मूल्य  2.52  लाख  रूपए  प्राक् कलित  किया

 गया  हाल  में  राज्य  श्रम  मंत्रालय

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :  क्या  में  जान  तथा  धनबाद  की  कोयला  खदानों  में  वितरित

 सकता  हूं  कि  att  अ्रारकाइवस  के  इस
 की  गई  थीं  ।

 प्रकार  के  दस्तावेज  जेसे  कि  कांग्रस  की  नीव
 भाग  राज्यों  की  fasta  सहायता

 डालने  से  सर  एलन  ह्यूम  द्वारा  परीक्षित
 जांच  समिति

 किए  गए  इस  समिति  के  सदस्यों  तथा
 *yeg.  श्री  गिडवानी  :

 '
 क्या

 इस  इतिहास  के  संकलन  में  सहायता  करने

 वालों को  उपलब्ध  हें  ?
 राज्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भाग  राज्यों  की  विशेष  सहायता  जांच

 मौलाना  आजाद  :
 समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया

 जम्मू  काश्मीर  राज्य  में
 अस्पताल

 को  सहायता
 है ?

 यदि  तो  उक्त  समिति  की

 EYEE,  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  रक्षा  सिफारिशें  क्या  हे  ?

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह
 उन  पर क्या  सरकार  द्वारा

 सत्य  है  कि  जम्मू  कौर  ्  राज्य
 में

 विचार  किया  जा  चुका  है  ौर  यदि  हां  तो

 ५००  रोगी-शरयानें  के  आधुनिक  उनमें  से  कौन-कौन  सी  सिफारिशें  सरकार

 भ्र स्प ताल के  लिए  भारत  सरकार  ने  समस्त
 द्वारा  स्वीकार कर  ली  गई  हें  ?

 उपकरण  तथा  सामग्री  देना  प्रस्तुत  किया

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 :  जहां  ।
 यदि  इस  पर  कुल

 श्र  .  समिति  की  सिफारिशों
 कितना  व्यय  होगा  ?

 पर  इस  समय  alten  विचार  किया  जा  रहा

 क्या  किसी  wer  राज्य  को  भी
 '  |  प्रतिवेदन  तथा  उस  पर  सरकार  द्वारा

 इस  प्रकार की  सहायता दी  अथवा
 किए  गए  निर्णय  शीघ्र  ही  प्रकाशित  किए

 दिए  जाने  का  विचार  है  ?  जायेंगे  ।

 तेल-वाहक  नौ  पोत रक्षा  उपमंत्री  :

 जी  सशस्त्र  सेनाओं  की  आवश्यकता
 Fee.  श्री  मुनि स्वामी  :

 क्या

 से  अतिरेक सामान  में  से  ।  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सामान  का  पुस्त-मूल्य  लगभग  हाल  में  हमारी  भारतीय  नौसेना  द्वारा  एक

 तेल-वाहक  समझी  नौपोत  खरीदा  गया  है  ?
 %,%,000

 रु०  है  |
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 पोत  का  नाम  क्या  है  ?  अतारांकित  wet  संख्या  ४५९  का  निर्देश

 यह  से  खरीदा  गया  है  ?  करेंगे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 इसकी  समाई  क्या  है  ?  कराई  सी०  एस०  पदाधिकारियों

 शर  भाई  ए०  एस०  पदाधिकारियों  की

 रक्षा  संगठन  मंत्री  ca  गी  )  बतन-श्रेणी  में  तथा

 जी  हा
 कोई  भाई  एस०

 पोत  का  नाम  है  ।  पदाधिकारी  उतना  at  या  लगभग  उतना

 इसके  मेसर्स  ही  वेतन  पाता  जितना  अराई ०  सी०  एस०

 नेवलमेक्कानिया  श्राफ  इटली  से  ।  पदाधिकारी  ?

 30,50  टन  को  |
 गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 श्री  मुनि स्वामी :  क्या  में  इस  ई०  सी०  एस०  कौर  भाई  Wo

 वाहक  का  मूल्य  जान  सकता हूं
 ?  एस०  पदाधिकारियों  को  मिलने  वाली

 वेतन-श्रेणियां  विवरण  (१)  में  पृथक्‌-पृथक्‌ श्री  त्यागी  :  अवश्यक  परिवर्तनों  तथा
 काल-श्रेणी  के  अतिरिक्त

 फूटकर  पुर्जों  के  जिनका  मूल्य
 दी जा  रही  हें  ।

 व्यक्तिगत  पदों  से  संबंधित  जब  उन
 ५  लाख  रुपए  इस  प्रोत  का  मूल्य

 ४८

 लाख  रुपया है  ।
 पदों  पर  Algo  सी ०  एस०  या  कराई  ए०

 एस०  पदाधिकारी  आरूढ़  विवरण  (२)  में

 al  मुनि स्वामी :  क्या  हमारे  देश  में
 दिए  जा  रहे  हें

 ।

 केवल  यही  एक  तेल-वाहक  पोत  है  ?
 अनुबन्ध  संख्या  ३]

 श्री  त्यागी
 :

 सदस्य  सैनिकों  के  पास  तो  राज्य  ग्र सेनिक  के  उन

 यही एक  है  ।  समस्त  देश  के  सम्बन्ध में
 पदाधिकारियों

 को-जो  argo  सी०  एस०
 में  यकीनन  नहीं  कह  सकता  |  के  स्थायी  सूची  वाले  रिक्त  स्थानों  में  स्थायी

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  यह  सच
 रूप  में  रखे  जा  सकते  थे  परन्तु  वस्तुतः

 है  कि  बम्बई  में  स्थापित  तेल-परिष्करिणियों
 स्थायी  रूप  में  रखे  नहीं  गए  थे  कौर  जिनको

 के  काम  प्रारम्भ  कर  देने  भारत  के अन्य
 बाद  में  आई ०  ए०  एस०  में  नियुक्त  किया

 गया  राज  सी ०  एस०  का  वेतन भागों  में  हमारा  तेल  भेजने  के  लिए  हमारे
 काल-श्रेणी पास  अरपन  स्वयं  के  कोई  तेल-वाहक  नहीं  पाने  की  अनुमति दी  गई  है  ।

 होंग े?
 से  भ्रमित  वेतन  वाले  कुछ  पदों  के  विषय

 श्री  त्यागी  :
 जिनका  वेतन  अभी  भारत  सरकार  द्वारा

 यह  प्रश्न  हमारी  नौसेना  निश्चित  नहीं  किया  गया  राज्य  सरकारों  ने

 के  सम्बन्ध  अन्य  कम्पनियों  के  सम्बन्ध
 कुछ  मामलों  में  कराई  ए०  एस०  पदाधिकारियों

 में  नही ं।
 को  वह  वेतन  ग्रहण  करने  की  अनुमति  दे  दी

 आई०  Ato  एस०  और  आई  ०  ए०  एस०  जो  उन  पदों  पर  भाई  सी ०  एस०  के

 पदाधिकारियों  को  मिलता  ।  इन  अपवादों पदाधिकारी  श्रेणी )
 के  झ्र लावा  आई  ए०  एस०  के  पदाधिकारियों

 *YES.  श्री  क्या  गृह-कार्य  को  आई ०  सी०  एस०  पदाधिकारियों  जितना

 मन्त्री  २६  PEXR  को  पूछे  गए  वेतन  नहीं  मिलता  |
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 श्री  दाभी :  विवरण  (२)  में  बताया  सैनिकों  का  पता

 गया  है  कि  अन्य  तापमान  पदों  के  विषय
 YER.  क्या  रक्षा

 जिनमें  aro  सी०  एस०  पदाधिकारियों
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 को  विशेष  वेतन  या  काल-श्रेणियों  से  श्रमिक
 अधिकारी

 वेतन  मिलता  कराई  to  एस०

 सैनिकों  के  पते  के  विषय  में

 रिश्तेदारों  की  पूछ-ताछ  का  उत्तर  देते
 कारियों  के  संबंध  में  कुछ  fro  नहीं  किया

 we  ?.
 गया  में  जान  हूं  कि  त्रय

 तापमान  प्रद  क्या है  ?
 क्या  अधिकारियों  द्वारा  दी

 गई  जानकारी  सभी  मामलों  में  संतोषजनक
 श्री  काफी  बड़ी  ,  f ग्या Weg  हुई  थी  ?

 में  यहां  पर  नहीं  बता  सकता

 रक्षा  उपमंत्री  :

 श्री  दाभी :  विशेष  वेतन  के  विषय
 हां  जिन  मामलों  में  पहचान  में  सुविधा

 में  कब  तक  निर्णय  होने  की  संभावना  है  ?  देने  वालें
 पर्याप्त

 विवरण  भेजे  गए  थे  |

 श्री  दातार  :  राज्य  सरकारों  से  उत्तर  दी  गई  जानकारी  सन्तोषजनक

 मिलने  के  वाद  तुरन्त  |  थी

 श्री  दाभी  :  क्या  में  इस  समय  केद्रीय  भी पुन्नूस  १९५२-५३  में  इस  प्रकार

 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  A  काम  की  कितनी  पूछताछ  की  गई  थीं  ।

 करने  वाले  कराई  सी०  एस०  पदाधिकारियों

 सरदार  मजीठिया :  १९४५१  से की  संख्या  जान  सकता  हूं  ?

 १९५३  तंक  सेना  के  भ्रमण  पदों  के  विषय में
 at  दातार :  में  यह  जानकारी

 संख्या  PAS  थी  |  नौसेना
 बिना  देखे  नहीं  दे  सकता  |

 के  विषय  में  एकाध  जांच  भले  ही  हुई

 यही  बात
 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  में  जान  सकती

 पर  मुझे  उसका  ज्ञान  नहीं  है  ।

 वायुसेना  के  विषय  में  भी  है  ।
 हू ंकि  क्या  कराई  सी०  एस०  पदाधिकारियों

 से  उनका  वेतन  भाई  To  एस०  जितना  श्री  Fae:  इस  पूछताछ  का  उत्तर

 देने  में  मध्य मानत :  कितना  समय  लगता कम  करने  के  लिये  कुछ  matte  किया

 गयाहै
 ?

 ह ै?

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  सरदार  मजीठिया :  मध्यमान  समय

 संख्या  मेरे  पास में  नहीं  समझता  कि  यह  wet  पैदा  होता  बता  सकना  कठिन  है  ।

 है  |  नहीं
 है  ।

 पर  जानकारी  यथासंभव  शीघ्र

 a  दे  दी  जाती है  । श्री  नानादास  म॑  जान  सकता  ह्

 कि  अंतिम  argo  सी०  एस०  पदाधिकारी  थ्री  क्या  इस  पूछताछ  का

 कब  रखा  गया  है  श्र  sah  कब  तंक  किये  पूरा  पूरा  और  समय  से  उत्तर  देने  के  लिए

 निवृत्त  होने की  ara  है  ?  कोई  पृथक  संगठन-विशेष  है  |

 श्री  दातार  :  मे  इस  wea  के  लिए  सरदार  मजीठिया  :  वह  तीनों

 पूर्वसूचना  चाहूंगा  ।  सेनाओं के  प्रधान  केन्द्रों में  है  ।
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 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  वित्त  उप मंत्रो  (ATT  alo  :

 पंजाब  सरकार  के  साथ  साथ  सौराष्ट्र
 ale EW90,  थी  कृष्णा चा यं  जोशी  (>)

 अर  न्रावणकोर-कोचीन  सरकारों  ने  राज्य
 क्या  राज्य  मंत्री  बताने  की  HIT  करेंगे

 वित्त  निगम  १९४५१  के  अधीन
 कि  भाग  ख  राज्यों  के  उच्च-त्यायालयों  के

 राज्य  वित्त  निगम  स्थापित  किए  है  ।
 न्यायाधीशों  के  लिये  एकरूप  छटी

 यात्रा  भत्ता  शादी  के  नियमों  के  विषय  में  दोनों  निगमों  की  अधिकृत  पूंजी

 भारत  सरकार  जिन  अस्थायी  निष्कर्षों  पर  दो  करोड़  रुपए  निश्चित  की  गई  है  ।

 पहुंची  कश  उनको  राज्य-सरकारों  के  पहले  एक  करोड़  रुपए  की  पूंजी  निर्गमित

 पास  परिचालित  किया  गया  है  ?  करना  चाहते  हें  ।

 यदि  तो  उनकी  सिफारिशों  राज्य  वित्त  निगम  संबंधित  a4

 क्या  सरकारों  के  अधीन  काम  करते  हें  ग्रोवर  भारत

 सरकार  को  इस  जानकारी  के  विषय  में  कोई

 गृह-कार्य  राज्य  मंत्रो
 feat  प्राप्त  नहीं  होते  ।

 काटजू  )  :  हां  ।

 श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  विगत  सत्र
 एक  राज्य  सरकार  को

 में  हमें  बताया  गया  था  कि  राज्य  सरकारें
 जिसने  कुछ  संशोधन  सुझाए  वे  प्रस्ताव

 सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  मान  लिए  गए
 राज्य  कवित  निगम  बनाने  का  प्रयत्न कर

 रही  हैं  ।
 हैं

 में  जान  सकता  हूं  कि  अन्य  चार

 उनकी  स्थापना  क्यों  नहीं  कर  रही  हें  Fe
 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  टन धड

 क्या  कठिनाई  हो  रही  है  ?

 नियमों  को  अंतिम  रूप  कब  देगी  ?

 श्री  ए०  सी०  प्रायः  सभी  राज्य

 a
 बहुत  शीघ्र  ही  ।

 goa  वित्त  निगम  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार

 राज्य  faa  निगम  कर  रहे  हें  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  पास

 RY  ७१.  शी  एस०  सी०  सामन्त  :  कपा
 एक  पत्र  भेजा  है  जिसमें  इन  वित्त  निगमों  को

 शीघ्र  ही  स्थापित  करने  के  लिए  कहा  गया

 वित्त  मंत्री  २९  ्य  REY?  को  पूछे गए
 है  कौर  यदि  कोई  कठिनाई  हो  तो  उसे  प्रकट

 तारांकित  संख्या  १२५६  के  उत्तर  का

 निर्देश  करेंगे  और  यह  बताने  की  दर्पा
 करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  पर  में  नहीं

 कह  सकता  wet  राज्य  सरकारों  ने

 राज्य  वित्तीय  निगम  उनका  संगठन  कब  TH  क्यों  नहीं  किया  है  ।

 ae  द्वारा  अ्रपेक्षित  राज्य  fad  निगम

 श्री  टी०  एन०  fag
 :

 इस  के
 उसके

 बाद  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  बनाये

 के  उत्तर  में  माननीय  मन्त्री  नें  बताया
 @

 है  कि  पंजाब
 वित्त

 निगम  के  सौदों  के  विषय
 प्रत्येक  राज्य  पृथक  पुथल

 में  भारत  सरकार
 को  कुछ  पता  नहीं  है  ।

 अ्रघिकृतਂ  तथा  प्रार्थित  पूंजी  कितनी  कितनी
 क्या  सरकार  यह  ATAT  कत्तव्य  नहीं  समझती

 तथा
 कि  केन्द्रीय  सरकार  से  धनਂ  प्राप्त  करने

 (7)  पंजाब  वित्त  निगम  द्वारा  किए  वाले  इन  राज्य  वित्त  निगमों  के  कार्यों  की

 गए  सौदों  की  श्रद्यतत  राशि  ?  समय  समय  पर  जांच  करती
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 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  सहायता  कार्यक्रम  से  प्रत्यार्पित  घन  के

 न  मिलने  के  कारण  कुछ  परियोजताश्रों  को
 श्री  पुरनूर  :  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इन

 वित्त  निगमों  की  स्थापना  के  विषय  में  राज्यों
 स्थगित  करना  पड़  रहा  है  ?

 को
 कुछ  परामर्श देती  है  ?  वित्त  मंत्रो  के  सभा  सचिव  (stato

 बताया  आर ०
 :  पूंजी  सहायता  सं०  राम  संघ

 श्री ए०  सी०  गृह  मने

 कि  हमने  राज्य  सरकारों  को  पत्र  x Wat  > भगा  a
 के  EHTS  सहायता  कार्यक्रम  का  अंग

 झर  वे  कठिनाइयां  पूछी  जो  उनको  इनकी
 नहीं है  ।  कार्य  क्रम  पारिपघता

 )  और  छात्रवृत्तियों  के  उपबन्धों
 स्थापना  में  हो  रही  हों  ।

 कौर  विशेषज्ञों  की  सेवाओं  शौर  सहायक

 aft  ato  ,  क्या  रक्षित  बेक  सामग्री  तक  सीमित  है  ।  sy  विद्या

 या  अपने  नियमों  शौर  उपनियमों  में  कुछ  शभ्रावेदनों  को  स्वीकृत  ar  स्थगित

 कर  देना  पड़ा  है  ।  क्योंकि  कार्यक्रम  के  लिए के  अधीन  इन  राज्य  वित्त  निगमों  या  भारत

 सरकार  के  आद्योगिक  वित्त  निगम  के  ऊपर  उपलब्ध  धन  में  वर्तमान  वर्ष  में  कुछ  कटौती

 कुछ  नियंत्रण  रखता  हैदर  इन  सभी  संगठनों  हुई  है
 ।

 में  एक  सरूपता  रखने  का  प्रयत्न  किया  जा

 श्री  झूलन  सिन्हा  में  जान  सकता हूं
 रहा

 है

 ?
 कि  ag  कटौती  क्यों  हुई  है  ?

 श्री  ए०  सो०  गुहा  ये  वित्त  निगम
 श्री  बी०  आर०  भगत :  में

 इस  संसद  के  एक  अधिनियम  के  अधीन  बनाए
 नहीं  जानता  ;  इस  प्रदान  का  संबन्ध  सं  ०

 जा  रहे  हें  पौर  उस  शभ्रधिनियम  के  अनुसार
 रा०  संघ  से  है  ।

 रक्षित  बेक  उस  संगठन  का  एक  श्रंक्षभाजक
 श्री  एन०  एम लि गम्  :  में  जान  सकता

 है*  और  उसके  qratad fara  संचालक  भी

 इस  प्रकार  इन  संगठनों  पर  हूं  कि  वर्तमान  वर्ष  में  भारत  द्वारा  इस  निधि
 होते  हं  ।

 रक्षित  बैंक  का  कुछ  अधिकार  है  ae  इन
 में  क्या  कुछ  sie  दिया  गया  है  ae  hee  दिया

 गया  है  तो  कितना  ?
 संगठनों  की  कार्य-प्रणाली  की  ठीक  ठीक

 स्थिति  जानने  की  पर्याप्त  शक्ति  उसे  मिली  faa  मंत्री  सी०  डी०  देशमुख  )  :

 हुई
 है

 ।  २५०,०००  डालर  :  कोई  कमी  नहीं  हुई  ।

 श्री  टी०  एन०  fag:  इन  राज्य  वित्त  जड़ी  बूटियां

 निगमों  के  लेखाओं  का  परीक्षण  कौन  करता
 *  S98,  ठाकुर  लक्षमण  fag  खरक  :

 है ?
 राज्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 att  न  सो०  गुहा
 :  में  qt

 जम्मू  तथा  राज्य  अधिकारियों
 ये  सब  बातें  दो  वर्ष  पहले  सदन चाहुंगा  और  केन्द्रीय

 सरकार  के  बीच  काश्मीर राज्य
 द्वारा  पारित  एक  अधिनियम  द्वारा  विनियमित

 में  जड़ी  बूटियों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  कोई

 होती  हैं  ।
 बातचीत  हुई  ?

 टेक्निकल  सहायता  कार्यक्रम  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 गत  वर्ष  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  के  भूतपूर्व
 *  ४७२.  श्री  झूलन  सिन्हा

 :  क्या  fa

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह  राजस्व  मंत्री  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि

 कहां  तक  संच  है  कि  सं०  रा०  संघ  के  टेक्नीकल  भारत  सरकार  काश्मीर  राज्य वन  विभाग
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 द्वारा  प्रभावित  दवाओं  में  काम  आने  वाली  डा०  काटजू  :
 मे

 इस  बात
 का

 भी  ध्यान

 वास्तविक  जड़ी  बूटियों  को  खरीदकर  जड़ी  रखूंगा  |

 बूटियों  के  विकास  को  प्रोत्साहन  दे  ।  उसको
 बीकानेर  में  सामरिक  महत्व  को  सड़क

 यह  उत्तर  भेजा  गया  था  कि  भारत  सरकार
 ४७५.  श्री  अजित  सिंह  :  क्या

 स्वंय  कोई  यूनानी  या  आयुर्वेद  दिक  संस्था  नहीं
 कार्य  मन्त्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चलाती  जहां  इन  जड़ी  बूटियों  का  प्रयोग
 क्या  सरकार  मिलिटरी

 किया  जा  किन्तु  जम्मू  तथा  काश्मीर

 सरकार को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  वह
 इंजीनियरिंग  सर्विस  के  दिल्ली  डिवीजन

 द्वारा  भारत-पाकिस्तान  सीमा  के  समीपਂ  एक
 स्वास्थ्य  सेवाओं  के  महान्‌  संचालक  और  रसद

 सामरिक  महत्व  की  सड़क  बनाने  के  सम्बन्ध
 तथा  उत्पन्न  विभाग  के  महा संचालक  को

 में  कोई  शिकायत  मिली  है  और  जिसकी  जांच
 उपलब्ध  जड़ी  बूटियों  तथा  उन  के  दामों  की

 एक  सूची  भेजे  ।  इस  विषय  में  कोई  और
 दिल्‍ली  शाखा  की  स्पेशल  पुलिस  एस्टैब्लिशमेंट

 द्वारा  की  गई  थी  ;  तथा

 चीत  नहीं  हुई  यदि  ऐसा  ह  इस  पर  सरकार

 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  :  इस  मामले
 ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 में  और  क्या  प्रगति  हुई है
 ?

 गृह-किये  उपमंत्री  :

 डा०  काटजू  :  और  कोई  प्रगति  नहीं  जी

 हुई I  एक  मिलिटरी  me  ने  इसकी

 श्री  टी०  एन०  सिंह  :  क्या  भारत  सरकार
 जांच  की  ;  इस  मामले में  जो  अपराधी थे  उन्हें

 बाद  में  छोड़  दिया  गया  था  ।
 द्वारा  चलाई  जाने  वाली  लखनऊ  स्थित  केन्द्रीय

 औषध  अनुसंधान  संस्था  ने  इस  मामले  में  श्री  अजित  सिर  में
 जान  सकता  हूं  कि

 कोई  जांच  की  और  क्या  उसे  इसकी  यह  रिपोर्ट  स्पेशल  पुलिस  को  कब  की  गई  थी

 सुचना  दी  गई  हे
 ?

 और  स्पेशल  पुलिस  ने  अन्तिम  रिपोर्ट  कब

 समाप्त  की  थी  ?
 डा०  काटजू  :

 में  सम्बध  अधिकारियों

 को  यह  बात  बता  दूंगा  ।  किन्तु  में  समझता
 श्री  दातार  :  इन  तारीखों  के  बारे  में

 हूं
 कि  यह  जड़ी  बूटियां  दवाई  में  प्रयोग  मुझे  पता  नहीं  हू  ।

 के  लिये  नहीं  रखी  गई  थीं  ।  श्री  अजित  सिह  इस  मामले  में  कौन

 कौन  से  अधिकारी  तथा
 शामिल ७५ श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह  :

 क्या  यह
 थे

 ठीक
 है

 कि  ये  जड़ी  बूटियां  हिमालय  में  टिहरी
 श्री  दातार  :  तीन  अधिकारी  और  '  एक

 गड़वाल  में  भी  मिल  सकती  हूँ  ?

 ठेकेदार  था  ।  क्योंकि  अभियुक्तों  को  पुरी  तरह
 डा०  काटजू  :  यह  बात  ठीक  से  छोड़  दिया  गया  ह  इसलिये  उनके  नाम

 बताना  जन  हित  में  न  होगा  ।

 ATMA  :  इस  वात  की  खोज  श्री  अजित  सिंह  :  में  जान  सकता  हूं  कि

 करने  का  कोई  विचार  हूँ  कि  ऐसी  जड़ीबूटियों  क्या  य  सत्य  है  कि  स्पेशल  पुलिस  में  रिपोर्ट

 भारत  के  सब  भागों  उदाहरणों  कर  देने  के  बाद  सड़क  का  बचा  हुआ  भाग  बना

 कोर-कोचीन  में  भी  मिल  सकती  हें  ?  दिया  गया  था  ?

 545  P.S.D,



 ह
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 श्री  दातार  :  ये  आंकड़े  तो  सरकारी श्री  दातार  :  मुझे  इसकी  सूचना  नहीं

 a
 ष  ।  गज़ट  में  पहिले  ही  दे  दिये  गये  में  माननीय

 सदस्य  का  ध्यान  g3  सितम्बर  १९५३  को
 आधार  राज्य  के  राज्यपाल  का  निवास  स्थान

 प्रकाशित  हुए  गज़ट  की  ओर
 दिलाता  हुं

 ।

 EOS,  श्री  सी०  आर०  चौधरी  :

 डा०  लंका  :  इस  बात  को  ध्यान
 गृह-कार  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  आधा  राज्य  के  राज्यपाल  के  में  रखते  हुए  are  राज्य  के  महामहिम

 राज्यपाल  ने  उस  राज्य  की  आर्थिक  स्थिति
 निवास  स्थान  को  सुसज्जित  करने  के  लिये

 g,40,000  रुपयों का  अनुदान  तथा  राज्यपाल  का  विचार  रखते  हुए  अपने  वेतन  में  काफी

 कमी  कर  दी  और  बात  को  भी  ध्यान
 के  कर्मचारी  वर्ग  के  लिये  दी  गई  एक  और

 में  रखते  हुए  fe  विंमान  राजधानी  अस्थायी
 राशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  है  या  अनुदान

 ह
 राजधानी हू  ,  मं  जान  सकता हूं  कि  क्या  सरकार

 इस  बात  से  सन्तुष्ट  कि  राजभवन को
 क्या  यह  अनुदान  नकद  दिया  गया

 सुसज्जित करने  के  लिये  यह  १  १/२  लाख

 रुपये  की  बड़ी  राशि  आवश्यक थी  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  श्री  दातार :  सरकार ने  राज्यपाल  के

 ये  अनुदान ऋण  के
 रूप

 में
 दिये

 गये  हूँ
 ।

 लिये  इस  राठी  को  देना  आवश्यक  समझा  i

 जी

 ह
 खनिज  पदार्थों पर  अधिकार  शुल्क

 श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  म  जान  *  ४७८.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक s

 सकता हुं
 कि

 क्या  सचिवालय के  कर्मचारी
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 वर्ग  को  भी  ऐसी  ही  सुविधायें  दी  जायेंगी  ?
 सम्मान  मंत्री  यह  बतलानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  दातार :  इसके  सम्बन्ध में  सरकार  क्या  सरकार  ने  भारत  में  खनिज  पदार्थों पर

 ने  पहिले  से  ही  राष्ट्रपति  आदेश  जारी  अधिकार  शुल्क  के  दरों  में  परिवर्तन  करने  के

 सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति
 किया  है

 ।
 इसमें  सब  बातें  विस्तार  पुर्वक  दी

 हुई  हे  स्थापित की  है  ?

 श्री  मुनि स्वामी  <  में  जान  सकता हुं  कि
 यदि  ऐसा  तो  क्या  किसी

 समिति  को  स्थापित  करने  से  पूर्व  सरकार  ने
 क्या  यह  पुरी  राशि  सामान  के  लिये  खां  की

 जायगी  अथवा  कुछ  राशि  मकानों  के  लिये
 राज्यों  के  विचार  मालूम  किये  थे  और  इससे

 किन  किन  राज्यों
 का

 अधिक  सम्बन्ध  हू
 ?

 अलग  रखी  जायगी ?

 श्री  दातार :  यह  निश्चय करना
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 सम्मान  उपमंत्री  के०
 डी०  :

 पाल  का  काम  है  ।

 ot  at डा०  लंका  सुन्दरम  प्रश्न के

 के  द्वितीय  भाग  के  बारे  में  में  यह  सूचा
 खनिज  धत्  मंत्रणा  बोर डंकी की

 चाहता  हुं  कि  राज्यपाल  के  कमेंट्री  वर्ग  के  ७  १९५३  को  होने  वाली  बैठक  में

 लिये  जो  और  राशि  दी  गई  क्या  वह  ऋण  इसने  जो  सिफारिशें  की  थी  यह  समितिਂ  उनके

 के  रूप  में  है
 |

 कया  इसके  हमें  आंकड़े  बताये  अनुसार  स्थापित  की  गई  थी  ।  इस  बैठक  में

 राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  थे  । जा  सकते  हें  ?
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 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक  में  जान  पुस्तकालय  में रख  दी  गई  देखिये  संख्या  ५,

 सकता  हूं  कि  क्या  सभी  राज्य  इस  बात से  923143]

 सहमत  हो  गये  थे  कि  अधिकार  शुल्क  के  दर
 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  :  में  जान

 को  बढ़ा  दिया  जाय  ?
 सकता  हुं  कि  सितम्बर  १९५३  में  इस  स्कूल  में

 गैर  सरकारी  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  थी
 ? थ्री

 के०
 gto  मालवीय

 :
 जी  यही

 सब  की  राय  थी
 श्री  त्यागी

 :
 मुझे  खेद  ह  कि  इस  समय

 श्री  एम०  डी०  राम स्वामी :  में  जान  मेरे  पास  विद्यार्थियों की  अलग  अलगਂ  संख्या

 नहीं है  । सकता
 हूं  कि  क्या  इन

 दरों
 में

 परिवर्तन  करने

 का
 उन  विदेशी  फर्मों  जो  खनिक  काय

 कर
 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  में  जान

 रहे  बेईमान  ठेकों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ?
 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार भारत  के

 श्री के०  डी०  मालवीय :  जब  इन  दरों  सरकारी  व्यक्तियों  के  लिये  कुछ  जगहों  में

 कुछ  प्रतिशतता  निर्धारित  करने  की में  परिवर्तन  होगा  तो  इनका  प्रभाव  सभी  पर

 पड़ेगा  ।  नियति  पर  विचार  करेगी  ?

 विदेशी  भाषाओं  का  स्कूल
 श्री  माननीय  सदस्य  चाहते  हे

 कि  इस  स्कूल  में  और  अधिक  गैर  सरकारी
 mn bo EWI9@,  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक

 व्यक्ति  आयें  ।  हम  ऐसा  प्रबन्ध  नहीं  कर
 रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 सकते  |

 कि  क्या  विदेशी  भाषाओं  के  स्कूल  में  केवल

 सरकारी  कर्मचारी  ही  पड़  सकते  हूँ
 ?  aft  एन०  एस०  लिंगम  :  में  जान  सकता

 हुं  कि  इस  स्कूल  में  कौन  कौन  सी
 भाषायें १९५३,  इस  स्कूल

 पढ़ाई  जाती  हें  ?

 में  कितने  व्यक्ति  पड़  रहे  थे  ?

 श्री  समय

 (7)  जब  से  यह  स्कूल  चलाया  गया  था

 उस  समय  से  अब  तक  कितने  व्यक्ति  पड़  चुके
 पढ़ाई  जाती  और  बर्मीज  तथा

 तिब्बतन  भाषाओं के  पढ़ाने का  प्रबन्ध  करने

 क्या  इस  स्कूल  के  नियमों  तथा  का  विचार  जिसके  लेक्चरार ों  के  लिये

 विनियमों  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रखी  विज्ञापन  प्रकाशित  करवाये  गये  हे
 जा  सकती है  ?

 अनुसूचित  जातियों  का  कल्याण

 रक्षा  संगठन  मंत्री
 *¥Zo,  श्री  नाना दास  :

 ही  प्रविष्ट  हो  सकते  किन्तु  यदि  इसमें  जगह
 काय  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि

 हो  तो  जो  सरकारी  कमंचारी  नहीं  हैं  वे  भी
 पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगर्त

 सीमित  संख्या  में  प्रविष्ट  हो  सकते  हे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुसूचित  जातियों के

 ३२५ ॥
 की  राशि में  से  अन्न  तक  कितनी  chr  व्यय

 &  की  गई  है  ;  तथा

 स्कूल  के  विवरण  पत्रिका  की  एक
 यह  किस  art के

 लिये  व्यय  की

 गई  है
 ?

 प्रति  सदन  पटल  पर  रखी  जाती  हू  ।
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 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  a  q  दातार  यह  अभी  तक  व्यय  नहीं

 केन्द्रीय  सरकार  ने  जोਂ  चार  करोड़  की  गई  है  ।

 रुपये  अलग  उठा  कर  रखे  ह  उन्हें  पिछड़े  हुए  श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  इन  विभिन्न

 वर्गों  पर  व्यय  करने  का  विचार  हे  जिनमें  संस्थाओं  को  जो  राशियां  नियत  की  जाती  हैं
 अनुसूचित  जातियों  तथा  भूतपूर्व  जरायमपेशा

 क्या  उनके  व्यय  पर  नियंत्रण  रखने  की  भी  कोई
 आदिमजातियां  शामिल  हैँ  किन्तु  इनमें

 व्यवस्था है  ?
 सूचित  आदिमजातियां  तथा  अनुसूचित  क्षेत्र

 शामिल  नहीं  हे  जिनके  लिये  संविधान  के

 अनुच्छेद  २७५  के  अन्तर्गत  अलगਂ  से  व्यवस्था  नियंत्रण  रखेंगी  तथा  लेखों  की  उचित

 परीक्षा की  जायगी  ।
 कर  दी  गई  ह  ।  इन  चार  करोड़  रुपयों  में  से

 ५०  लाख  की  राशि  १९५३-५४  में  राज्य  श्री  वीर स्वामी  :  उन  अखिल-भारतीय

 सरकारों  को  सहायक  अनुदान  देनें  के  लिये  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हें  जिन्होंने  ग्राम्य  क्षेत्रों

 अलग  उठा  रखी  गई  है  जिससे  वह  राशियां
 में  छुआछूत  मिटाने  के  लिये  कायें  करने  को

 पुरी  हो  सकें  जो  कि  राज्य  सरकारों  नें  कहा है  ?

 सुचित  जातियों  के  कल्याण  पर  व्यय  की  हू
 ।

 श्री  दातार
 :  मेंने  अभी  उसी  दिन  सदन

 सरकार  इस  बात  पर
 भी

 विचार  कर  रही  हे

 में  यह  नाम  बतलाये थे  । कि  इसमें  कुछ  राशि  सीधे  अखिल-भारतीय

 संस्थाओं  को  दे  दी  जाये  जिससे  छुआछूत  को
 श्री  एम०  डी०

 :  इस  में  से

 हटाने  के  विशेषकर  देश  के  ग्राम्य  क्षेत्रों  कितनी  राशि  पिछड़  हुए  वर्गों  को  शिक्षित

 अधिक  से  अधिक  प्रचार  किया  जा  सके  |  बनाने  व्यय  की  जायेगी  ?

 केवल कुछ  मामलों  को

 राज्य  सरकारों  तथा  संस्थाओं  ने  जिन  से

 श्री  दातार  :  इसका  पिछड़े  हुए  वर्गों  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं
 है

 ;  यह  अनुसूचित  जातियों
 राशियों  को  व्यय  करने  के  लिये  योजनाएं

 के  लिये  है
 ।  पिछड़े हुए

 वर्गों
 के

 लिये  २०  लाख

 बनाने  के  लिये  कहा  गया
 अपनी  अपनी

 रुपये  की  राशि  अलग  रख  दी  गई  हे  |

 योजनाएं  नहीं  भेजी  हैं  ।

 आन्  के  लिये  उत्पादन  शुक  सकील

 श्री  नानादास  :,  क्या  इसमें  से  कोई  राशि

 ४८१.  श्री  नाना दास  :
 भूहीन  किसानों

 को  फिर  से
 बसाने

 पर  भी
 व्यय

 क्या

 की  जायेगी  ?  faa  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आधा  राज्य  में  कितने  केन्द्रीय

 श्री  दातार  :  अधिकतर  राशि  छुआछूत
 शुल्क  सिल  कार्यालय  हू  ?

 को  हटाने  के  सम्बन्ध  में  किये  जानें  वाले  प्रचार

 क्या  आनद  राज्य  के  लिये  कोई पर  व्यय  की  जायेगी  ।  परन्तु  भाग  बै रिख  तथा

 राज्यों  में  यह  राशि  मकान  सम्बन्धी  पूरक  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  कलेक्ट्रेट  खोने

 का  विचार हें  ? योजनाओं  तथा  कुएं  खोदने  पर  भी  व्यय  की

 जायेगी  ।  चित्त  उपमंत्री  ए०  सी०  :
 ~

 इस  समय  qeer  राज्य  में  २३  केन्द्रीय
 श्री  के०  के०  बसु  :  अलग  उठा  कर  रखी

 गई इस  ५०  लाख  ह्य  की  राशि  में
 से

 अब  तक  क  जरे  ने  4  जलीय  हैं  ।

 श्री कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ?  जी  |
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 का  उतार  चढ़ाव  प्रस्तावित मध्य  भारत  विश्वविद्यालय के

 नें  S22.  श्री  नाना दास  चित्त  प्रधान  कार्यालय  के  स्थान  के  सम्बन्ध  मध्य

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  fe  क्या  भारत  सरकार  ही  निश्चय  करेगी  तथा  संघ

 कीमतें बढ़ती  जा  रही  हें  ?  सरकार इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ?

 a
 f

 यदि  तो  इसको  क्या  art  यदि  तो  क्या  वह  आश्वासन

 a  अब  भी  वसा  ही  हूँ
 ?

 वित्त  मंत्री  के  सभा-सचिव  बी०  क्या  यह  ऑइवासन  उसਂ  विशेषज्ञ

 आर०  :  कीमतें बढ  नहीं  रही  कमेटी  तक  पहुंचा  दिया  गया  था  जो  नये

 हू  ;  बल्कि  १९५३  के  अन्त  से  थोक
 विद्यालयों  के  स्थापित  किये  जाने  के  प्रश्न  पर

 कीमतों  की  देशना  में  कमी  होती जा  रही  है  ।
 विचार  करती  हे  ?

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  नानादास  :  सरकार  ने  कीमतों  में
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  धंज्ञानिक

 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  :

 वुद्धि  रोकने  के  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की
 a

 ह

 जी  श्रीमान्‌  ।

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  कीमतें  बढ़  रही
 श्री  राधेलाल  व्यास  :  क्या  सरकार  को

 मालूम  हैं  कि  मध्य  भारत  सरकार  तथा  मध्य

 श्री  नाना दास  :  कीमतों  को  घटाने  के
 भारत  विधान-सभा  १९५०  में  यह  पहिले  ही

 से  निश्चित  कर  चुकी  हे  कि  मध्य  भारत
 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है

 ?
 |

 विद्यालयਂ  उज्जैन  में  बनाया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  हैं  कि  सरकार

 ने  कीमतों  को  घटाने  के  सम्बन्ध में  क्या  काय -  दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 अनुसन्धान  मंत्री  आजाद )  मालूम वाही की  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  भारत  सरकार
 हुआ है  कि  एसेम्बली में  एक  बिल  पेश  किया

 गया  है  यूनिवर्सिटी कायम  करने  के  इस की  समस्त  आर्थिक  नीतियों  का  ही  यह  उपचित

 परिणाम है  ।
 लिये  गवर्नमेंट  ने  इसकी  जरूरत  समझी  fr

 एक  एक् स्प टें  कमेटी  बैठाई  जाये और  वह
 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  दूसरा  प्रश्न  लेना

 चाहिय े।
 मालूम  करे

 कि
 कया  वहां

 की
 हालत  एं  सी  है

 कि

 एक  नई  यू  नीवर्स्टी कायम  की
 |  अगर  की

 श्री  उतर  एक  प्रशन
 जाये  तो  वह  किसे  तरहकी  यूनिवर्सिटी  हो  और

 अध्यक्ष  महोदय :  हम  दूसरा लेते  उसके  लिये  कितने  खच  की  जरूरत  हे  ।

 ह  चुनाव  कमेटी  बैठाई  गई  और  उसकी

 मध्य  भारत  विश्वविद्यालय  मिल  गई  ।  रिपोर्ट  स्टेट  गवन  कमेन्ट  को  भेज  दी

 गई *¥03.  श्री  राधेलाल  व्यास

 शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्री  राधेलाल  व्यास  :  क्या  में  यह  जान

 क्या  यह  सत्य  है  कि  उन्होंने  मध्य  भारत  से  सकता  हूं  कि  यूनिवर्सिटी  का  स्थान
 ते

 करने  के

 आने  वाले  संसद्‌  सदस्यों  तथा  मध्य  भारत  के  लिये  मध्य  भारत  और  वहां  की

 मुख्य  मंत्री  को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  असेम्बली  स्वतंत्र  रहेगी
 ?
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 मौलाना  आज्ञाद  :  यकीनन  ।  उनको  उच्चाधिकारी  आयोग  फैक्टरिया ं)

 पुरा  अख्तियार हू  ।

 श्री  राधेलाल  व्यास :  क्या  में  यह  जान

 ४८४.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :

 ग  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सकता हूं  कि  इस  कमेटी  की  q
 arr  तव भा  तक

 जैसा  प्रधान  मंत्री  ने  इस  ay  रक्षा  मंत्रालय

 पब्लिक
 की

 गई  है  या  नहीं
 ।

 और  अगर  नहीं
 के अस्तगंत  अनुदान  मांगों  |पर  होने  वाली

 की  गई  है  तो  क्या  उसकी  एक कंप पी  हाउस  के

 टेबिल  पर  रखी  जायगी  ?
 बहस  का  उत्तर  देते  हुये  कहा  था  क्या  भारत

 सरकार  के  अरन्य  मंत्रालय ं  तथा  राज्य  सरकारों

 मौलाना  आज्ञाद :  छप  गई  है  और  के  लिये  वस्तुयें  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में

 पार्लियामेन्ट  लाइब्रेरी  में  उसकी  एक  कापी  झ्रार्डनैन्स  फैक्टरियों  की  अतिरिक्त  क्षमता

 को  उपयोग  में  लाये  जाने  की  सम्भावनाओं
 मौजूद  हू

 ।

 पर  विचार  करने  के  लिये  प्रस्तावित

 श्री  राधेलाल  व्यास  :  क्या  में  यह  जान  शिकार  शझ्रायोग  बना  दिया  गया  है  ?

 सकता हं  कि  यह  जो  कमेटी  कायम  की  गई  थी

 इस  ने  एक  ही  दिन:की  मीटिंग  म  अपनी  रिपोर्ट  रक्षा  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  कमेटी

 दे  दी  ह  या  कि  इसने  मध्य  भारत  में  जाकर  वहां  के  सदस्यों  को  चुन  लिया  गया  है  तथा  सरकार

 के  हालात  का  भी  अध्ययन  किया  ?
 इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  घोषणा  करने  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |  रखती  है  ।  सरदार  बलदेव  सिंह

 कमेटी  के  गस्रव्यक्ष  होंगे  तथा  अन्य  सदस्यों
 श्री  जांगड़े  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि

 के  नाम  भी  शीघ्र  ही  प्रकाशित  कर  दिये
 मध्य  भारत  के  किसी  महाराजा  ने

 जायेंगे  ।  कमेटी  बनाने  में  देर  इसलिये  हुई विद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  एक  करोड़
 क्योंकि  शरीक  व्यक्ति  जिनसे  इस  कमेटी

 रुपय  का  अनुदान  दिया है  ?.
 का  सदस्य  होने  के  लिये  कहां  गया  था  उन्होंने

 मौलाना  आजाद  :  गवर्नमेंट  के  इल्म  यह  कह  कर  तपनी  WIAA AT  प्रगट  की

 में  बाकायदा  यह  चीज़  नहीं  आई  है  ।  एक  कि  वें  इस  कास  के  लिये  ऑ्रावस्यक  समय

 अफवाह  सुनी  है  ।  न  दे  सकेंगे  और  इसी  लिये  अन्य  व्यक्तियों

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  |  को  निमंत्रण पत्र  भेजने  पड़े थे  |

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  व्या  सरकार
 श्री  राव  लाल  ब्यास  एक

 झरन
 ने  इस  झ्रायोग  में  उन  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों

 को  भी  शामिल  किया  है  जो  वास्तव  इन
 अध्यक्ष  महोदय :  में  दूसरा  wea  ले

 aaa  फैक्टरियों  में  काम  करते  हैं
 रहा  हू

 ov  |
 या  उन  व्यक्तियों  को  जिनमें  मजदूरों  को

 विश्वास  है  तथा  जो  इन  फैक्टरियों  के  काम श्री  राधेलाल  व्यास :  मेरा  निवेदन

 है  कि  इस  प्रश्न  का  उत्तर  मध्य  भारत  से  भली  भांति  परिचित  हे  ?

 की
 विधान  सभा  में  दिया  जा  चुका है  ।

 श्री  सती दया  चन्द्र  :  यह  कमेटी  टेक्निकल

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कुछ  भी  यह  बातों  पर  बिचार  करेगी  कि  आईलैंड

 विरोध  झ्र ौर  बहस  करने  का  अवसर  नहीं  फैक्टरियों  में  लगे  हुये  प्लांट  कौर  मशीनों  को

 प्रतीक  से  अधिक  S44  |  में  किस  प्रकार है  |  दूसरा  प्रश्न  ।
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 लाया  जा  सकता  है  ।  यदि  झ्रावश्यकता  हुई  डा०  राम  सुभग  सिह  मौखिक  रूप  से

 बतलाइये  । तो  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  से  अवश्य  ही

 aaa  किया  जायेंगी  ।
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 हम  दूसरा  प्रश्न  लेते

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  :  इस  आयोग  ्य

 के  नियुक्त  किये  जाने  में  उन  वास्तविक
 सरकारी  नौकरों  का  अभ्यावेदन

 दूसरों  के  अनुभव  का  लाभ  Fal  नहीं  उठाया

 जाता  जो  इन  प्लांटों  में  काम  करते  हें  ?  *YCU,  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :
 किन  नियमों  के  वाधीन  ,  केन्द्रीय  सरकार

 उनके  अनभव से भ् से  लाभ  को  कोई  के  दफतरों  के  नीचे  दर्जे  के  कर्मचारियों

 बात  नहीं  है  ।  प्रश्न  है  कि  विभिन्न  श्राडनेन्स  ऊपर  के  अधिकारियों  शिकायतों

 फैक्टरियों  के  उत्पादन  तथा  असैनिक  उत्पादन
 का  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  करने  की  प्रक्रिया

 में  किस  प्रकार  एक  सुनता  लाई  जाये  ।
 की  परिभाषा  की  गई  है  ?

 यह  केवल  किसी  एक  फैक्टरी  में  उत्पादन
 क्या  इन  नियमों  में  कोई  ऐसी

 बढ़ाने  का  पुनीत  नही ंहै  ।  यदि  ऐसा  होता  तो
 अ्रवधि  निर्धारित  की  गई  है  जिसके  भीतर

 मजदूरों  का  बहुत  काम
 यह  अभ्यावेदन  उन  अधिकारियों  के

 का  होता  ।  मेरे  विचार  में  कार्य-संचालन
 पास  भेज  दिये  जाने  चाहिये  जिन  को  कि

 की  परीक्षा  करने  तथा  उसमें  भ्र सेनिक  तत्व
 वे  सम्बोधित  किये  गये  हें  ?

 को  लाने  के  सम्बन्ध  मजदूर  तो  मजदूर
 यदि  भ्र ति शय  विलम्ब

 भी  अपने  श्राप  से  किसी  काम  के  नहीं
 की  ऐसी  दशाओं  का  निदान  क्या  है  ?

 हैं  ।  उनसे  परामर्श  किया  जा  सकता  है  ।

 सभी  बातों  पर  विचार  करना  होता  है  ।  गह-काय  उपमंत्री  :

 बाहर  से  लोगों  को  नियुक्त  किया
 ag  विषय  कार्यपालिक  area

 जा  है  जिनमें  टकनिकल  सलाहकार  भी
 तथा  बहुत  दिनों  से  सुस्थापित  व्यवहारों  के

 हैं  जो  प्रबन्धकों  तथा  त्रय  लोगों
 वाधीन  हैं  ।  सदन  पटल  पर  PEXR  में  जानो

 से  परमं  करेंगे  ।
 किये  गये  सुसंगत  आदेशों  की  एक

 डा०  राम  सभा  सिह  :  व्या  सरकार  लिपि  सदन  पटल  पर  रखी  जाती  है

 यह  बताने  को  स्थिति  में  ह  कि  आइंनेन्स  परिशिष्ट  ३;  अनुबन्ध  संख्या  ४]

 फैक्टरियों  at  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता

 चूंकि  किसी
 अभ्यावेदन  को

 कितनों
 जै

 निपटाने  में  तथा  उसको  अराग  बढ़ाने  में  लगने

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  प्रत्येक  फैक्टरी  की  वाला  समय  «उस  अभ्यावेदन  की  प्रकृत  तथा

 सामग्री  पर  निसार  करता  है  इसलिये  प्रत्येक क्षमता  अलग  है  ।

 अभ्यावेदन  के  लिये  एक  निश्चित  अ्रवधि
 डा०  राम  सुलग  fag:  कुल  कितनी

 निर्धारित  करना  उचित  नहीं  है  ।

 ऊंचे  दर्जे  के  अधिकारियों  का
 रक्षा  संगठन  मंत्री  :

 अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  को  बतलाने  कर्तव्य  है  कि  वे  इतनी  सावधानी  रखें  कि

 केा  कोई  विशिष्ट  तक  तरीका  नहीं  है  ।  अ्रम्यावेदन  के  निपटाने  तथा  उसे  बढ़ाने
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 सामाजिक  तथा  राजनीतिक  amt  के में  विलम्ब  न  होने  पावे  ।  इस  के  अतिरिक्त

 यदि  ऐसा  विलम्ब  हो  ही  जावे  जिन  ज  41 न निधि  त्व  करने  का  झ्रधघिकार  प्राप्त  है  ?

 व्यक्तियों  को  शिकायतें  रखना  है  वे  सीधे
 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  बहस  में  पड़  शहे

 उच्चतर  अधिकारियों  हस्तक्षेप
 a
 e  |

 करने
 के  लिये  अनुरोध कर  सकते  हैं  ।

 गृह-कार्य
 मंत्री  (Sto

 श्रीमती  |  रेणु  चक्रवर्ती :  क्या  मं  :  क्या  में  हस्तक्षेप  करके  बता  सकता

 जान  सकती  हुं  कि  माननीयਂ  मंत्री  बिलम्ब
 हूं  कि  नीति  सम्बन्धी  सामान्य  sat  में

 का  क्या  wa  लगाते  हे  क्योंकि  भ्र भी  तक  सदस्यों  सहायता  बहुत

 कोई  स्पष्ट  बयान  नहीं  दिया  गया  है  कि  अधिकਂ  उपकार  होता  है  परन्तु  जहां  तक

 कार्य  पालिका बिलम्ब का  क्या  wy  है  ?  किसी  व्यक्ति  विशेष  की  कठिनाईयों  का

 आदेशों  में  कोई  भी  अवधि  नहीं  दी  गई  है  ।
 प्रश्न  मेरे  मित्र  मुझसे

 होंगे  कि  यही  बात  वांछनीय  नहीं  है  ।
 शी  दातार  :  कोई  अवधि  निर्धारित

 करना  संभव  नहीं  विचार  किया  जाता  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  में  जान

 साधारण  रूप  से  यह  सभी  अभ्यावेदन  सकती  हूं  कि  यह  कार्यपालिका
 आदेश  कब

 हमें  से  मिल  जाते हैं  ।  निकाला गया  था  ?  यह  wast  राज्य  में

 निकाला  गया  थाः  या  तब  से  इस  में  कोई श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 क्या  यह  तथ्य

 परिवर्तन  गया है  ?
 है  कि  कई  बार  ऐसे  quae  छे  मास  तक

 ate  कभी  कभी  एक  एक  वर्ष  तक  रोक  लिये
 द

 श्री  दातार :  पहले  यह  WISN  PzE

 गये  हें
 ?

 में  निकाले  गये  थे  परतु  अरब  यह  बिलकुल

 श्री  दातार  :  नहीं  इतने  समय  नये  कर  दिये  गये  हें  ।

 तक  कोई  भी  अभ्यावेदन  रुका  नहीं  रहा  है  ।
 जान श्रीमती  रेणू

 चक्रवर्ती
 :

 क्या

 जो  सकती  कि  तब  से
 कोई  संशोधन  किया  गयां श्रीमती  रेए  चक्रवर्ती :  मुझे

 बयान  दिया  गया  है  उस  में  कहा  गया  है  कि  है  तथा  वे  संशोधन क्या  हूं  ?

 संसद  सदस्यों को  अभ्यावेदन  भेजना
 डा०  काटजू

 :
 में  प्रयत्न करूंगा  कि  जहाँ

 जनक  व्यवहार  समझ  जाता  क्या

 में  जान  सकती  हूं  कि  इसका  बया  कारण  है
 के  झ्रनुसार कार्य  किया  जाय  |

 जब  हम  जनता  के  चुने  ga  प्रतिनिधि  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।

 श्री  दातार  :  इस  से  यह

 रक्षा  सेवा  कर्मचारी  कालिज उत्पन्न  नहीं  होता  है
 ।  परन्तु  पुराने  गृह-कार्य

 मंत्रियों  द्वारा  इसका  दो  बार  उत्तर  fear  *YOE.  श्रीमती  रेणू चक्रवर्ती  :

 जा  सुका  है  |  संसद्‌  सदस्यों  को  भ्र भ्या वेदन  क्या  रक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भेजना  आपत्तिजनक  बिचार  किया  जाता  क्या  यह  तथ्य  है  कि  me  विदेशी  अफ़सर

 है  ।  विलीन  स्थिति  रक्षा  सेवा  कर्मचारी

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती :  क्या  में  जान
 का  इस  वर्ष  पाठ्यक्रम पढ़  रहे  हैं  ?

 (a) सकती  हुं  कि  इसका  कारण  क्या  जब  हम  Vs)  यदि  हां  ,  तो  उन  में  से  प्रत्येक

 से  कहा  जा  चका  है  कि  हमें  जनता  की  की  राष्ट्रीयता  क्या  है  ?
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 रक्षा  संगठन  त्री
 द  श्री  त्यागी  :  मेरा  अनुमान  हां  ।  वे (at

 परन्तु  संख्या  लौट  कर  जाते  हैं  यहां  प्राप्त  किये  हुये नौ
 है

 नहीं  है  |  ज्ञान  केा  प्रयोग  ि  देश  में  करते  हैं  जैसे

 हमारे  अफ़सर  वहां  जाते  हैं  तथा  वहां  के
 उनमें  इंगलैंड  के  चार  अफ़्सर

 प्राप्त  किये  हुये  ज्ञान  को  हमारे  देश  में  प्रयोग
 @  ,  बर्मा

 के  प्रास्ट्रेलिया
 में  लाने हैं

 तथा  कनाडा  ,  प्रत्येक  से  एक  एक  |
 अध्यक्ष  महोदय :

 sett  घण्टा

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती :  क्या  विचार  समाप्त हो  गया

 यह  है  कि  पाठ्य  क्रम  पुरा  करने  के  पश्चात्‌

 वे  भारतीय  सेना  में  रख  लिये  जायेंगे  ?
 geal  के  लिखित  उत्तर

 बम्बई  स्थिति  नौसेना  को  जहाजी
 श्री  त्यागो  :  नहीं  श्रीमान  ।  यह  अफ़सर

 a 3
 का  मामला

 विदेशी  सेनाओं  के  |  इनको  हमारी  सेना

 में  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।
 *  ४४९.  श्री  वी०  पी०  क्या

 रक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 श्री  एन०  एम०  ।  कया  में  शिक्षण  सरकार  का  बम्बई  &

 प्राप्त  करने  वाले  अफ़सरों  की  कुल  होने  वाले  साप्ताहिक  के  ३०

 शिक्षण  देने  वालों  की  संख्या  तथा  दीक्षा  दे  वे  १९५३  के  संस्करण  के  प्रकट  १०  पर

 वालों  में  विदेशियों  की  संख्या  जान  सकता हूं
 ?

 उपमंत्री  का  पुत्र  बरी  कर  दिया  गया

 aa  से  निकलने  वाले  संवाद  की  कौर श्री  त्यागी  :  €३  अफ़्सर  शिक्षण  प्राप्त

 कर  रहे  मुझे  खेद  है  fH  शिक्षण देन  वालों  दिलाया  गया  है  तथा  बतायेंगे  कि
 :

 के  आंकड़े  मेरे  पास  weal  तेयार  नहीं  हैं  ।  क्या  यह  तथ्य  है  कि  न्यायालय

 ने  बम्बई  स्थिति  नौसेना  के  जहाजी  गोदियों

 थ्री  के०  Fo  बसु
 :

 हम  जान  सकते
 में  काम  करने  वाले  एक  सहायक  नौसेना

 हैं  शिक्षण  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌ , - स  विदेशी
 स्टोर  शभ्रधिकारी  की  श्रालोचना  की  है  ।

 अफ़्सर  किसी  न  किसी  aq  में  हमारी  सेना  यदि  ae  आलोचना
 से  सम्बद्ध  रहेंगे ं?  क्या  थी  तथा  यदि  सरकार  ने  उस  के  सम्बन्ध

 श्री  त्यागी :  यह  भझ्रधिकतर  में  कोई  कार्यवाही  की  है  तो  वह  क्या  है
 ?

 ऐसे  अफ़सर  हैं  जो  पारस्परिक  झ्राधार  पर  रक्षा  उपमंत्री  adi

 यहां  शिक्षण  प्राप्त  करने  है हम  हें  ।  यह  शिक्षण
 सरकार  ने  *करेण्टਂ  साप्ताहिक  के  ३

 प्राप्त  करते  हैं  कौर  वापस  चले  जाते  हें  जैसे

 हमारे  अफ़सर  विदेशों  को  जाते  हैं  तथा  दक्षिण
 PEXR  ३०

 PEXR  जैसा  प्रश्न  किया  के  संस्करण

 प्राप्त  करने  के  पर चात लौट we  यह
 उक्त  संवाद  प्रकाशित देखा  है  ।

 शिक्षण  देने  का  एक  शिक्षण  संस्थान
 है

 ।

 नहीं  श्रीमान । न्ष्ध

 श्रीमती
 चक्रवर्ती

 हम

 समझे  हें  कि  जब  वे  देशों  को  जाते  हैं

 यह  vet  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 ॥

 रही  अभ्रक

 तो  जो  कुछ  उन्होंने  सीखा  है  वे  तपन  देवा  की

 *YRS,  चौ०  रघुवीर  fag:  (>) aaa के  लिये  उसका  प्रयोग  करते हें  कौर

 हमारे  देश  की  सेनाओं  के  लिये  नहीं
 ।  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
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 अनुसन्धान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गया है

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  रही  प्रश्न  को  काम  पय

 मकान  के  लिये  कुछ  प्रयोग  किये  जा  रहे  PEYO-Y  R,OY,000

 १९५१-५२  १,२०० क्या  सरकार  इ  रही  अभ्रक

 CERL-YB ३  १६,३०० से  जानें  वाली  ईंटो  को  इन  करन

 जन-वास्तु  (  न
 ary की  मांग  को  पुरा  करने  की  स्थिति में  है

 ?

 वविद्यालकार
 यदि  हां  इन  ईटों  के

 *
 SER  श्री  To  एन०

 क्या  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे
 आयात  किये  जाने  कच्च  AT

 हुए
 क्रय  इस  प्रकार  हो  वाली  को

 धनराशि  कितनी  है  ?  क्या  यह  तथ्य  है  कि  इस  राज्य

 राष्ट्रपति  का  शासन  स्थापित  होने

 शिक्षा व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 के  उस  राज्य  के  मंत्रालय

 ज्ञानिक  अनुसन्धान  मंत्री  आजाद  )  पेप्स  में  फैले  गये  भ्रष्टाचार

 श्रीमान्‌ ।  के  आ्रारोपों  की  जांच  बैठाई  गई  थी  ?

 (@)  वर्मीसुलाइट  ईटों की  भारतीय  क्या  यह  तथ्य  है  राष्ट्रपति

 आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  टीक  ठाक  का  शासन  होने  के  पंचायत  यह  जांच सुचना

 प्राप्त  नहीं  है  परन्तु  ग्रामों  की  जाती
 है  कि  एक

 प्रत्य
 नफस २  के  पुपुल  कर  दी  गई

 थी
 ?

 wu  की  ईटों  द्वारा  यह  पूरी  को  इस  समय  यह  जांच  किस  स्थिति

 जा  सकती है  में  है
 ?

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू )  : mat  की  जाती  है  कि  की

 ईटें  वर्मी सु लाइट  घंटों  की  अपेक्षा  शरिक
 हां

 ।

 सस्ती  होंगी  ।  बताया  जाता  है  कि  |

 लाइट  आयात  करने  का  व्यय  पांच  सौ  रुपया

 ars
 अ्रांकड़े

 एक  मामला  में  जांच  करने  वाले
 प्रति

 टन
 होता  है  परन्तु  ठीक

 ठीक
 अ्रधिकारी

 प्राप्य  नहीं हैं  ।

 अपनी  जांच  पूरी  करली  है

 तथा  उसके  प्रतिवेदन  के  शीघ्र  ही  प्राप्त  होने

 की  की  जा  रही  है  ।  ग्न्य  मामलों
 परिमाप  दक्षिण  देहरादून

 में  वे  कागज़ात  एकत्रित  कर  रहे  हे  तथा

 KYU  चौ०  रघवीर  fag:  व्म्गा
 जसे  यह  काय  समाप्त  हो  जायेगा  वे

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बटालिक  अनुसन्धान  अपना  प्रतिवेदन  भेज  लग  ।

 मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  परिमाप
 तिरुवांकुर  कोचीन  में  निर्वाचन

 शिक्षण  स्कूल  देहरादून  का  वार्षिक  व्यय  क्षेत्रों  का  परिसीमन

 कितना है
 ?

 *
 ४७३.  श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर

 शिक्षा  a  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  क्या  fafa  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तिरुवांकुर  कोलिन  राज्य  के  निर्वाचन  क्षेत्रों निक  अनुसन्धान  मंत्री

 गत  वर्षों  में  देहरादून  में  भ्रमरों  का  परिसीमन  कब  समाप्त  हो  जाने  की

 को  देने  में  निम्नलिखित  व्यय  किया  ari  की  जाती  है
 ?
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 fa 1  प्  ‘Cit
 | कि  |  त  उत्तर

 विधि  तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  इन  ग्राहकों  में  तथा  त्रिपुरा

 १  2843  के  राज्यों  के  आंकड़े  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 सम्मिलित  नहीं  हैं  । प्रथम  सप्ताह  तक  तिरुवांकुर  कोचीन  राज्य

 के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  समाप्त
 त्यागो  सुत्र

 हो  जाने की  की  जाती  है  ।
 FYE.  श्री  भागवत  झा  :  कया  रक्षा

 रुई  का  करापवबंचन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रक्षा

 सेवायों  के  पदाधिकारियों  के  लिय  नयें  पेंशन *  ४७७.  श्री  माधव  रेड्डी  :
 क्या  चित्त

 संहिता  के  सम्बन्ध  में  त्यागी  सूत्रਂ  की
 मुख्य मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  व्या  यह  तथ्य

 विशेषतायें  क्या  हैं  ?
 है  कि  पूर्वी  सीमा  पर  भारत  से  पाकिस्तान

 को  एक  बड़े  पैमाने  पर  सृत  का  चौर्यानयन  रक्षा  उपमंत्री  :

 हो  रहा
 है  ?

 यह  सूत्र  अ्राज्ञप्त  श्रेणी  के  नीचे  तीन  सेवाओं

 के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  पेंशन  के
 वित्त  उपमंत्री  To  सी ०  :

 faa  दरों  में  के  जे०  करो  सी०  को

 जिनसे  प्रकट ऐसे  चिन्ह  जाते  =  सम्मलित  लागू  होता  जो  ऐसे

 होता  है  कि  कुछ  समय  से  पूर्वी  पाकिस्तान  चोरियों  के  लिये  नई  पेंशन  संहिता  के  एक

 के  साथ  मिली  हुई  सीमा  के  कुछ  खण्डों  पर
 भाग  के  रूप में  १  १९५३  से  जारी  किये

 भारत  से  पाकिस्तान  को  ata  वाला  सूत  गये  थे  ।  सुत्र  की  मुख्य  विशेषतायें  ये  हैं  :-

 के  चौर्यानयन  बड  गया  >  |
 (१)  प्रत्येक  श्रेणी  तथा  उसी  श्रेणी

 आय-कर  की  पुनः  प्राप्ति  में  प्रत्येक  ट्रेड  ग्रुप  के  लिये  न्यूनतम  १५  वर्षों

 की  क्वालीफाइंग  कलर  सर्विस  के  लिय  पेंशन
 *¥Z\9.  शी  बी०  के ०  दास  :  नया  वित्त

 के  तदर्थ  दर  निर्धारित  कर  लिये  गये  हें  ।
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 में  लोक-मांग
 (२)  १५  वर्षों  से  अधिक  प्रत्येक  ag

 P34RX-¥3
 c  की  क्वालीफाइंग  सर्विस  के  पेंशन  की

 प्राप्ति  अघिनियम  कें  अस्त  UNG =>  द्र  पन्न
 समान  दर  के  जो  पहले  कई  वर्षों

 कर  की  प्राप्ति  के  कितने  मामलों  का

 >
 की  सेवा  के  पश्चात्  दी  जाती  wa  उस

 निर्देश  किया  गया  ष  ह
 पेंशन  की  दर  में  वृद्धि  निश्चित  कर  दी  गई

 सन्निहित  कुल  धन  राशि  ;  है  ।  वार्षिक  वृद्धि  की  दर  श्रेणी  के  भझ्रतुसार

 ag  में  उनमें  से  कितने  मामलों  है  ।

 का  निपटारा  किया  गया  था  ;
 (3)  तीनों  सेवा  वेतन  के

 ~
 इन  मामलों  को  निबटाने  में  नात्मक  दरों  के  झ्राधार  पर  पेंशन  की  दरों

 सन्निहित  कुल  धन  राशि  ?  में  भी  यथा  सम्भव  समानता  रखी  गई  है  ।

 वित्त  उपमंत्री  एस०  ato  जापान  में  भारतीय कला  प्रदर्शनी

 RV, ¥R0  ॥
 ¥VCR,  श्री  रघुनाथ  सिह  :  कया  शिक्षा

 RL, OS, RA, OVE  रु०  |  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 ।
 क्या  ag  सच  है  कि  जपान  में

 8,28, 48, EGO  रु०  |  एक  भारतीय  कला  seat  आयोजित
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 की  गई  थी  र  उसका  उद्घाटन  जापान  के  लिये  मकानों  की  संख्या  भी  गिनते  हैं  ।

 के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किया  गया  था  ;  उनका  एक  विश्वसनीयਂ  एवं  प्रतिष्ठित  स्थान

 यदि
 तो

 जापान  के  किन  है  तथा  पहाड़ियों  में  वे  राज्याधिकारी  समझे
 >

 नगरों  में  उक्त  प्रदर्शनी  का  प्रायोजन  किया  जाते  NN  |

 गया था  ;  तथा  नहीं  ।

 उक्त  प्रदर्शनी  का  जापान
 की

 राष्ट्रीय  बाल  सेना  निकाय  (attsan

 जनता  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  *YR 2,  श्री  feat  किलिंग  :  क्या

 अनुस्नान  मंत्री  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  :

 हां  ।  कया  यह  तथ्य है  कि  भारत  सरकार

 राष्ट्रीय  बाल-सेना टोकियो  तथा  श्रोसाका  ।  निकाय  के  बालिका

 विभाग
 को

 वितरित  करने  के  प्रस्ताव  पर प्रदर्शन  का  जापानियों  के  ऊपर

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ;  तथा बड़ा  भ्रच्छा  प्रभाव  पड़ा
 है

 |

 मनीपुर के  लम्बूजी

 यदि  उपर्युक्त  भाग  का

 उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  प्रस्ताव  का

 ४९०.  श्री  रियो  किशन :  क्या  नतम  निर्णय  कब  तक  होगा  तथा  इसका

 राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  विस्तरण  कहां  तक  किया  जायेगा

 मनीपुर  की  सरकार  द्वारा  रक्षा  उपमंत्री  सतीश  :

 कहां  तथा  किस  प्रकार
 हां

 ।

 सेवा  नियोजित  किये  जाते  हैं  ;  तथा
 चूंकि  राष्ट्रीय  बाल-सेना  निकाय

 क्या  यह  तथ्य है
 कि  इन  लफ़्ज़ों  यूनिटों  की  संख्या  बढ़ाने  तथा  उसको  बनाये

 को  मनीपुर  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  उप-विभागीय  रखने  पर  होने  वाले  व्य  का  अधिकतर

 पदाधिकारियों  के  न्यायालयों  में  दीवानी  तथा  राज्य  सरकारें  बालिका  विभाग

 फौजदारी  दोनों  प्रकार  के  को  करने  की  नई  यूनिटें  बढ़ाने  का  प्रश्न  इस

 का  अ्रधिकार प्राप्त  है  ?  काय  के  लिये  राज्य  सकारों  द्वारा  maser

 धन  राशि  उपलब्ध  करने  पर  ही  निसार
 गह-काय  राज्य स्त्री

 करता
 काट )

 लम्बी  साधारणतः
 ट्

 मनीपुर  के  पहाड़ीं क्षेत्रों  में  ७५००  at  मील
 दक्षिणेदइवर  मन्दिर  के  निकट  सेनिक

 अड्डा से  अधिक  विस्तृत  भाग  में  सेवा  नियोजित किये

 गये  हूं
 ।  ईस

 क्षेत्र  में  पुलिस  नहीं  है
 व

 अम्बुज  *YQQ,  श्री  रामानन्द  दास  :

 पुलिस  के  कायें  तथा  राज्य  के  सुचना  वाहकों  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अथवा  चपरासियों का  काय  करते  कि  क्या  सरकार  को  पश्चिमी  बंगाल  के

 वे  पहाड़ी  न्यायालयों  के  द्वि भाषियों  के  स्थान  २४  परगना  fas  के  दिनेश्वर  की  जनता

 पर  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  प्रभारी  का  कोई  श्रभ्य.वेदन  दिनेश्वर  मन्दिर

 अधिकारी का  काय  भी  करते  |  व  सम्बन्धि
 के  निकट  सेनिक  ag  पर  भ्रांति  प्रकट  करने

 क्षेत्रों  में  प्रतिशत  मकानों  पर  केर  लगान  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुए  है
 ?
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 यदि  ऐसा  तो  जनता  के  कष्टों  वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०  :

 का  निवारण  करने  के  लिये  सरकार  ने 4  क्या  तथा  एक  तालिका  वांछित

 कार्यवाही  की  है  ?  सुचना  सहित  सदन  पटल  पर  रखी  है  |

 (7)  नया  यह  भी  तथ्य  है  कि
 [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५]

 याचिका  भूमि  के  मालिकों  का  न  तो  भुगतान  नागा  राष्ट्रीय  परिषद

 किया  गया  है  न  क्षति-पूछती  की  गई  है  अर
 *YVS.  श्री  कासलीवाल :  क्या

 न  भूस्वामियों  को  उनकी  भूमि  ही  वापस
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दी  गई  है  ?
 कि  क्या  नागा  राष्ट्रीय  परिषद  के  कुछ  नेता

 सरकार  को  देय  निश्चित  करने  अभी  कुछ  समय  से  अपने  को  राज्य  विरोधी

 तथा  भूमि  को  उनके  मूल स्वामियों  को  वापस  तथा  भारतीयता-विरोधी  प्रचार  में  फंसा

 लौटाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?
 रहे

 रक्षा  उपमंत्री  गृह-कार्य  राज्य  मंत्री

 श्रीमान्‌  ।
 काटजू  )

 :  श्रीमान्‌  |

 झ्रापत्तिजनक  ब  UW  ं

 को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  प्रस्तावों

 *४९५,  डा०  एन०  बी०  Qt:  क्यां
 किया  गया  है  |

 विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया
 अभियाचित  भूमि

 यह  तथ्य  है  कि  भारत  के  महा  अभ्यर्थी
 लिये  श्रौतं  मुवाजा  ३०  2EXR

 उच्चतम  न्यायालय  में  निर्वाचन
 मालिकों  को  दे  दिया  गया  था  तथा  बाद

 के  समय  का  भुगतान  करने  का  प्रबन्ध
 frren 3 के

 ५ घिंदाय  के  के

 विरोध  में  प्रार्थी  के  लिये  उपस्थित  हुये  थे  ?
 सम्बन्धित  कलक्टर  द्वारा  किया  जा  रहा

 है  ।  अभियाचित  जिसको  भारत  सरकार  बिधि  का र्थे  मंत्री

 को  झ्रावश्यकता  नहीं  पश्चिमी  बंगाल  :  हां  ।

 कार  द्वारा  पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापितों  को

 किसी  प्रकार  बसाने  तथा  मूल  भू-स्वामियों
 ४९६.  श्री  एन०  एस०  लिंगम : की  भूमि  छुड़ाने  का  कितनी  शीघ्र

 क्या  शिक्षा  मंत्री  लारेंस  स्कूल  लवडेल  के  पिछले
 विस्थापितों  को  उस  भूमि  से  हटा  दिया  जाता  प्रत्येक  तीन  वर्षों  में  जूनियर  कैम्ब्रिज  तथा

 इस  पर  निसार  करेगा  ।
 सीनियर  कैम्ब्रिज  की  परिवारों  में  भेजे  गये

 तम्बाकू पर  उत्पादन  शुल्क  विद्यार्थियों  की  संख्या  तथा  प्रत्येक  परीक्षा

 *४९३.  सेठ  अचल  सिह  (  क  )
 में  उत्तीण  हुये  छात्रों  की  संख्या  बताने  की

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कृपा  करेंगे  ?

 कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  aire  जिले  में  कितने  स्कूल  के  निरीक्षण  पदाधिकारी

 बीघों  में  कितनी  तम्बाकू  की  खेती  की  गई  कौन  कौन  से  हैं  ?

 थी  ?
 fata  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 इस  पर
 उत्पादन  शुल्क  के  रूप  अनुसन्धान  मंत्री  आजाद )

 :

 ए  ८  तालिका  सदन  पटल  पर में  कितनी  धन  राशि  वसूल  की  गई  थी  ?  तथा
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 रखी  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  अम्बर नाथ  आया  निर्माण शाला

 संख्या

 *४९६.  सरदार  ए०  एस०  सहगल :
 अमेरिकी  गेहूं  ऋण  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 शी  के०  क े०  बसु :  क्या
 कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  FeXR

 वित्त  मंत्री  अरब  तक  भ्रम रिकी  गेहूं ऋण  के

 के
 द्वितीय  सप्ताह  में  wats  श्राद्ध

 निर्माण शाला  व  मशीन  औजार  तथा  प्रोटोटाइप लिये  भुगतान की  गई  कुल  धन  Ue  बताने

 की  कृपा  करेंगे  निर्माण शाला  के  लगभग  तीन  हजार  कर्मचारी

 इसका  भुगतान  किस  प्रकार  किया
 हड़ताल पर  थ  ?

 था  ?
 हड़ताल का  कारण  क्या  था  ?

 ब्याज  की  दर  क्यो  है
 ?

 रक्षा  उपमंत्री  adie

 ¢  नवम्बर  को  झ्रायध
 वित्त  मंत्री

 ato  डी०  :
 शाला  शभ्रम्बरनाथ  के  अ्रधिकतर  औद्योगिक

 ३०  १९५३  को  समाप्त  होने  वाले

 राज  वर्ष  तक  VEAGAIIEKE  डालर  || {
 कर्मचारियों  ने  एक  काम  रोको  हड़ताल

 कीथीजो  सार  दिन  चलती  रही  ।  WANT  AT \
 भुगतान  इन्डिया  सप्लाई  faa

 १०  प्रतिशत  लोग  अपन  अपने  सामान्य  स्थान

 वाशिंगटन  के  नकद  way  में  से  डालरों  पर  थे  ।  मशीन  औजार  प्रोटोटाइप

 में  किया  गया  था  ।  श्रम्बरनाथ  में  बाद  को  उसी  दिन

 ब्याज  २६  प्रतिशत  वार्षिक  हड़ताल  फल  गई  थी  तथा  प्राविधिक  विकास

 >  ।  स्थापना  में  दूसरे  दिन  ।  काम  रोको  हड़ताल

 &  नवम्बर  को  जारी  रही  तथा  चूंकि  स्थिति
 तुंगभद्रा  परियोजना  के  लिये  हैदराबाद  को  ऋण

 में  कोई  सुधार  नहीं  दिखलाई  पड़ा  इस

 ERS  श्री  टी०  बी ०  विशाल  राव  क्या  कारण  १०  नवम्बर  को  ताला  लगा  देने

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  घोषणा  कर  दी  गई  थी  ।

 क्या  हैदराबाद  की  सरकार  ने  रक्षा  कर्मचारियों  की  कौर  से

 अक्टूबर  PE¥R  में  पंचवर्षीय  योजना  के
 दिए  वचन  पर  ताला  लगा

 अनुसार  तुंगभद्रा  परियोजना  के  देना  बन्द  कर  दिया  गयां  |

 संबंध  में  विकास  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 में
 ~

 करन  के  लिये  ऋण  की  मांग  की  तथा  (१)  कर्मचारी  निर्माण शाला

 आने  तथा  कार्य  करने  के  लिये  उत्सुक  थे

 यदि  ऐसा  तो  मांग  की  गई
 के

 धन  राशि  तथा  स्वीकृत  हुई  धन  राशि  ?  (२)  कि  उन्होंने  निर्माण शाला

 नियमों  का  पालन  करने  की  सहारा  दी

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  थी ;  तथा

 श्रीमान्‌  ।

 (3  )  कि
 संघ  तथा  यूनियन

 ने  वचन

 इस  हिसाब  के  लिये  एक  करोड़  दिया था  कि  ये  भविष्य में  अनधिकृत  रोकों

 रुपये के  भुगतान करने  की  मांग  की  तथा  सामान्य  काय  में  विघ्नों  को  रोकने  के

 गई  थी  जो  स्वीकृत  हो  गई  है
 ?

 लिये  द  सारे  प्रभाव  का  उपयोग  करेगी  ॥
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 ये  प्रशासन  दिये  जाने  पर  ag  निश्चय  कोरिया  में  भ्र भि रक्षा  कटक  की

 हुमा  था  कि  श्री  आकर  एम०  चटर्जी  को  शक्ति  इस  प्रकार  है  :--

 हरजीत  शभ्रवकाश  दिया  जायेगा  जिससे  कि  (2)  प्राधिकारी  2&5

 वह  क  हस्तांतरण  के  संबंध  में  उच्च  (२)  जे०  ato  सरोज  १६६

 अ्रधिका  रियों  के  पास  प्रतिनिधित्व  कर  सकें  ।  GRY (3)  एन  ०  alo  रोज़

 ताला  बन्द  करना  इसके  पश्चात्‌  समाप्त  कर  (  )  CER ्रो ०  आर०  एस०

 दिया  गया  था  |
 कुल  at  y

 दिल्‍ली  बिजली  संकरण  तथा  भाप  कम्पनी  के
 *में बेस  लेख )  खा

 के  ६६  कर्मचारी  सम्मिलित हैं  ।.
 विरुद्ध  कर  का  दावा

 आई ०  सो०  एस०  तथा  आई  ०  Go

 *uoo,  श्री  बंसल :  क्या  faa  एस०  प्राधिकारी

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 Vv.  श्री  ato  पो०  नायर

 दिल्ली  बिजली  सम् भरण
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  छुपा  करेंगे

 तथा  भाप  कम्पनी  के  विरुद्ध  कर  के  दावे  कि  क्या  भारत  सरकार  के  पास  भाई  सी०

 के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  के  कृत्य  पर  एस०  तथा  एस०  प्राधिकारियों

 की  अखिल  भारतीय  वरिष्ठता  सूची  तैयार लन्दन  कों
 श्राफ

 श्रपील  का  कौर

 है  ?

 कर  की  कितनी  रकम  का  झगड़ा  क्या  सरकार  उप

 था ?  wat  सचिवों  तथा  सह-सचिवों  की  वरिष्ठता

 सूची  भी  रखती  है
 ?

 वित्त  मंत्री  ato  डी०  व्

 क्या  एक  श्रेणी  से  दूसरी  श्रेणी निर्णय यह  है  कि  अपील  aa  समेत
 में

 bas
 पदोन्नति  अखिल  भारतीय  वरिष्ठता

 रह  कर  दी  गई  ।

 सूची  के  mare  पर  होती  अथवा  एक
 ¢  प्रे ६  १  १,९६६  रुपये  |  विशिष्ट  मंत्रालय  की  वरिष्ठता  पर  ?

 गह-कार्यो  उपमंत्री  :

 कोरिया  में  गढ़वाल  रजमैंट

 नहीं
 ।

 थके  नहीं  ।
 २४६.  श्रीमती  कमलेन्ड्रमति  शाह  चकी

 एक  श्रेणी से  दूसरी  श्रेणी  में
 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 पदोन्नति  भारतीय  तथा  दूसरी  sarah

 से  सम्बन्ध  रखने  वाले  afar  अनुभव क्या  अभिरक्षा  कटक  में  कोरिया

 में  कोई  गढ़वाली  रजमैंट  भी  भेजी  गई  कौर  वाले  प्राधिकारियों  के  बीच  चुनाव  द्वारा

 होती
 है  |

 अभिरक्षा  कटक में  कमीशन
 राजस्थान  में  आई०  To  एस०  तथा  आई ०

 प्राप्त  TPT T  वाले  प्राधिकारियों
 पी०  एस०  प्राधिक

 की  संख्या  तथा  पद  ?-

 २४८.  श्री  कर्णी  सिंहजी :
 क्या

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे . रक्षा  संगठन  मंत्री

 at.  ३  ग्वाल  राइफ़ल्ज़  कोरिया  राजस्थान  में  argo  ए०
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 शर  शराब  पी०  एस०  प्राधिकारियों  की  दलदल  वाली  भूमि  में  कृष्य करण का
 काम

 शाक्ति  ?  प्रारम्भ हो  गया  है  ;

 पहले से  ही  राज्य  में  कामਂ  करने  क्या  उत  क्षेत्र  में  पानी  निकालने

 वाले  प्राधिकारियों के  बीच  से  भाई  To  एस०  ०५  फाटकों  समेत  दो  दरवाजें  बनाने

 कौर
 झाई०  पी०  एस०  के  लिये  चुने  गये  के  सम्बन्ध  में  जांच  सफल  हुई  है  ;

 प्राधिकारियों की  कुल  संख्या  ;  यदि  तो  इन  दरवाजों  को

 राज्य  में  वर्तमान  प्राधिकारियों  बनाने  के  लिये  क्या  शर्माई  की  जा  रही  है  ?

 को
 इन  पदों की  श्रेणियों पर  लगा  चुकने

 गृह-कार्य राज्य  मंत्री  काटजू )  : के  पहचान क्या  भाई  एक  एस०  AIT  भाई

 पी०  एस०  सेवायों  के  रिक्त  स्थानों  की  पूर्ती
 श्रीराम  के  सिंचाई  प्राधिकारी ने

 क्षेत्र

 का  निरीक्षण  किया  था  ste  सुझाव  किया की
 जा  चुकी  कौर

 afa-Heq-HTT  काम  प्रारम्भ  करने

 क्या  भाई  To  एस०  कौर  भाई

 पी०  एस०  के  वेतन  स्तर  इन  श्रेणियों  के  लिये
 से  पूर्व  प्रथमतया  भ्रनुसंघानीय  परिमाप

 किया  जाना  चाहिय े।  शीघ्र  ही  परिमाप

 गये  प्राधिकारियों  पर  लागू  किये  गये

 हे
 कार्य  शुरू  किया  जायेगा ।

 ऊपर
 में  वर्णित  स्थिति

 की

 गृह-कार्य  उपमंत्री

 इस  समय  राजस्थान  में  ३२  भाई
 दृष्टि  से

 अब
 तक  कोई  जांच  नहीं

 की
 गई

 है  ।
 ए०  एस०  कौर  २४  ako  पी०  एस०

 प्राधिकारी  काम  कर  रहे  है  ।  set  ही  नहीं  उठता
 ।

 भाई  To  एस०  १  कृत्रिम  वर्षा  करना

 भाई  पी०  एस  ०  4
 २५०.  श्री  एस०  सी०  सामन्त :

 इनमें  से  कुछ  रिक्त  स्थानों  की  कया  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 पूति  आकस्मिक  भर्ती  sik  गत  कई  वर्षों  सम्मान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के  बीच  हुई  प्रतियोगी  परिवारों के  कि  क्या  भरत  कॉमनवेल्थ  के  दूसरे  देशों

 AT  के  भ्राता  पर  हुई  है  ।  ।  बाकी  कुछ  के  साथ  जानकारी  का  श्रमदान  प्रदान  कर

 fort  स्थानों  की  पूर्ति  भविष्य  में  होने  वाली  रहा  जो  कृत्रिम  रूप  से  वर्षा  करने  के

 प्रतियोगी  परीक्षाओं  द्वारा  होगी  ate  कुछ  प्रयोग कर  रहे  हें  ?

 रिक्त  स्थानों  की  पूति  राज्य  सेवाओं  में  पहले  यदि  तो  क्या  जानकारी  प्राप्त

 से  काम  करने  प्राधिकारियों  की  नियुक्ति

 द्वारा की  जायेंगी  ।
 की  गई  है  प्रौढ़  दी  गई  है

 ?

 क्या  कलकत्ता  में  fea  गये

 जी  झाई०  ए०  एस०  श्र
 प्रयोग  की  अपेक्षा  कोई  अयोग  भी

 झाई०  पी०  एस०  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  |
 किये जा  र

 उदयपुर में
 दलदल

 वाली  भूमि  शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 २४९.  दत्त  :  क्या  राज्य  मंत्री
 अनुसंधान  (  मौलाना  आजाद  )  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  से  आवश्यक
 जानकारी

 क्या  उदयपुर  विभाग  में  विभिन्न  समेत  विवरण  पत्र  सदन  ५टल  पर  रखा  जाता
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 है  |  परिशिष्ट  फी  संध्या  ७]  यदि  ऐसी  बात  तो  इन  कार

 लागों  में  क्या  सामान  बनाया  जाता  है
 ?

 इन  में  से  प्रत्येक  कारखाने  में
 विष्णु  मैं  लैवाओं के नियभ के  fra

 २५१.  ft  अजित  सिह  :
 कप

 राज्य
 कितने  ब्यक्ति  काम  करते  हे

 ?

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  wer  उपमंत्री  सती दा

 क्या  सरकार  में  पैप्सू  सरकार  २०

 के  ध्यान  सब  सेवायों  के  लिये  सेवा  जी  रक्षा  की  भावष्यकताधों

 की  भर्ती  की  दाते  धना  ली  हैं  ;  भेजवा  अयान  की  पूति  के  पश्चात्  जिस  सीमा  तक  भ्र ति रिक्त

 का  विचार  खेती  है  ;  कौर
 शाक्ति  उपलब्ध हो  सकती  है  कौर  इस

 afer  को  लगाने  के  लिये  arta  प्राप्त  किये क्या  इनमें  से  कोई  नियम  पूर्ण

 बन  चुका है  ?  जा  सकते हड  ।

 पिछले  तीन  [. /- | ह  के  चन्द्र गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू )

 पैप्सू  सरकार  ने  पहले  से  ही  कारी  व्यापार  atc  गैर

 पटियाला  यूनियन  प्रशासन  सचिवालय
 सरकारी  व्यक्ति-समूहों के  लिये  इन  फौजी

 पैप्सू  विधान  सभा  सचिवालय पटियाला  सामान  के  किसानों  में  tare  की  गई

 यूनियन  सेवा  श्रेणी  द्वितीय  महत्व  वाली  को  दर्शाने  वासा  पिसेरा

 लीगल  रिमेषरेंस  को  wrataq  पैप्सू  पत्र  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  वीडियो

 जेल  कौर  पैप्सू  पुलिस  कलक  सेवा  की  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 भर्ती  के  लिपे  नियम  धना  लिये  थे  ।  भ्रवीनस्थ
 विवरण  पत्र  सदन  पटल  पर  रखा

 राजस्व  विभाग  के  जाता है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 तहसीलदार  जेलों  के  ९]

 डिप्टी  सुर्पारिष्टेंडेंट तया  असिसटेंट

 ate  पैप्सू  पुलिस के  कर्मचारियों  समुद्र  यात्रा

 की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  समीपवर्ती  २५३.  मामा दास  क्या

 पंजाब  राज्य  में  लागू  नियमों को  wear
 सका  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 लिया है  ।  शेष  सेवायों  के  नियम  बनाये  जा  रहे
 नौ

 सेना
 के  व्यक्तियों को  जब  वे  जहाज  की

 ह  atc  यथाशीघ्र  राज्य  सरकार  उनको

 जारी  करेगी  ।
 यात्रा कर  रहे  समुद्र यात्रा wer  दिया  गया

 फौजी  सामान  के  कारखाने  इस  प्रकार  का  मत्ता  देने  के  क्या

 कारण थे  ?
 २५२.  ठाकुर  sew  सिह  wes

 क्या  रुका  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा

 कया  यह  aa  भी  जारी

 करेंगे  कि  इस  समय  कितने  फौजी  सामान
 रक्षा  उपमंत्री

 के  कारखाने चल  रहे  हे  ?
 जी  हां

 क्या  ये  कार खान  रता  की  भारतवर्ष  से  बाहर  काम  करन

 ब्यकताश्रो  को  छोड  कर  दूसरा  सामान  भी
 बारे  नौ  सेना  के  व्यक्तियों  को  भारत  से  बाहर

 बना  रहे  जो  नागरिकों  में  बिकता  है
 ?

 काम  करने  वाले  सेवा  के  कर्मचारियों  को
 545  P.S.D.



 ERY  लिखित  उत्तर  १  RXR  लिखित  उत्तर  ८१६

 इसी  प्रकार  gh  दिखे  जाने
 वाले  भत्ते के

 के  विषय  में  कार्यवाही  करने  का  विचार

 अनुसार  विदेश  wat  दिया  जाता
 है

 ।  >
 *
 ?

 जिन  क्षेत्रों
 में  यह  fear  जाता  वे  निम्न

 रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )

 (2)  ४१४६

 (१)  रेखा के  पूवे--  wy’  उत्तर

 देशांतर  दक्षिण से  भ्रांत
 र८१४०

 (2)  Scig!
 १४५ਂ  उत्तर  तब  से  देशांतर

 औद्योगिक  तथा  ग्रनौद्योगिक  कर्मचारियों  के
 पूर्व  वहां  से  दक्षिण  से

 बारे  में  पुथल  पृथक्‌  रकम  इस  समय  प्राप्य
 रेखा

 नहीं |  यह  इकट्ठे  किये  जा  रहे  हे  कौर  प्राप्त
 (2)  भूमध्य-रेखा  के

 होने  पर  सदन  पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।

 (३) ६०ਂ  पूर्व  के  खमध्य रेखा  के
 जो  कर्मचारी उन  क्षेत्रों  में  काम पश्चिम  दक्षिण  की  रोक  इतनी  दूर

 कर  रहे  थे  जो  पाकिस्तान में  उनके
 जितनी  दूर  भूमध्य-रेखा  ।

 बारे  में  पाकिस्तान  से  लेख्य  प्राप्तਂ  करने  के
 ऊपरी  वर्णित  समुद्रीय  क्षेत्र  sa  सीमा

 निमित्त  निरंतर  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 से  बाहर  जिसमें  भारतीय  नौ  सेना  के
 सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  भी  सलाह  दी  गई  है

 जहाज  साधारणतया  घूमते  ह  प्र  अपना
 कि  वह  म्रस्थापी  रूप  से  वेतन  को  निशचित

 सामान्य  काम  करते  हुए  यात्रा  करते  ह  |
 करने के  निमित्त  संलग्न  साक्ष्य  प्रस्तुत क

 (7)  जी  हां  ।  लेख्योंको  मुकम्मल  तथा  दावों  का  शीघ्र

 निपटारा  करने  के  लिये  कर्मचारी

 एम०  fo  एस०  कमंचारो
 लगाये  गये ह

 २५४  श्री  एच०  एन०  सकर्जी  :  क्या

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 :  टाइगर  ara  विमान-ध्वंस

 पहली  Qe4¥3 HT को  एम०  Ray  att  विश्वनाथ  रेडडी

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  क  किः
 ई०  एस०  के  औद्योगिक  तथा  औद्योगिक

 उन  कर्मचारियों  की  क्या  यह  संच  है  कि  वायसेना

 बाद  के  एक  टाइगर  माथ  विमान  का  २५
 (१)  जिनका  वेतन  तभी  तक  विहित

 वतन  वर्गों  के  अनुसार  निश्चित  नहीं
 PEUR  को  ध्वंस  gut

 ?

 किया  गया  इसਂ  दुर्घटना  के  क्या  कारण
 ?

 २)  जिनको  तीन  वर्ष  से  अधिक
 रक्षा  संगठन  मंत्री

 समय  से  वार्षिक  वृद्धि  नहीं  दी  गई
 २४  १९५३  को  बेगमपेट

 के  स्थान पर  वायुसेना  हैदराबाद

 (३)  जिनको  एक  वर्ष  अधिक
 के  टाइगर  माथ  विमान  की  दुर्घटना

 समय  से  वार्षिक  वृद्धि  नहीं  दी  गई  हुई  ।  दुर्घटना  उस  समय हुई  जब
 कि

 तथा
 ua  शिक्षक  विभानचालक  फ्लाइंग  कादेत

 सईद  चक्कर  काटन  तथा  अवतरण
 (a)

 सर्कार  को
 .

 लेख्यों  को

 gaa  करने  तथा  ब्रकाया
 का

 शोधन  करने
 का  अभ्यास कर  रहे  थे  ।  मुझ  सदन  को

 AB
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 बताने  में  खुशी  है  कि  का देत  को  चोट  से  संलग्न  कर्मचारियों  में  जो  पदाधिकारी

 नहीं  झाई  ।  @  उनके  वेतन-वर्ग  क्या  है  ?

 जांच  न्यायालय  at  रिपोर्ट  की  उनकी  संख्या  में  गमी  वर्ष

 प्रतीक्षा  की  जा  रही है  ।  में  कितनी  वृध्दि  सम्भव  है  ?

 विजय  मंडल  रक्षा  उपमंत्री  सतीश  कक

 २५६.  श्री  बी०  जी०  देशपांडे  (#)
 पदाधिकारी  वैज्ञानिक

 मंत्रणा दाता  Rooo-2  0 Os  ४००  रुपये क्या  शिक्षा  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  मध्य  भारत  में  भल्ला  स्थान  में  स्थितਂ
 समय  इस  पद  पर  नियुक्त

 विजय  नामक  भवन  का  मसजिद
 घिकारी  अवैतनिक  रूप  से  काम  कर  रहे

 के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 उप-मुख्य  वैज्ञानिक  2 200-Go-

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को
 पदाधिकारी  १६००-१००-

 रोकने  के  निमित्त  कोई  कार्यवाही  करने  का
 १८००  रुपये

 विचार  है  ?
 रजिस्ट्रार  oo-Yo- ००-

 2,2 Xo  रुपये शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 अनुसन्धान  मंत्री  :  उच्च  वैज्ञानिक  दू०  2-VO-

 जी  हां  ।
 १००  o-Xo  R-

 ११५०  रुपये
 जी  क्योंकि/भूतत्व  विभाग

 निम्न  वैज्ञानिक
 द्वारा  अ्रपने  ग्रन्थकार  में  लिये  जाने  से  पूर्व

 ५००  रुपये
 भी  इस  भवन  का  मसजिद  के  रूप  में  प्रयोग

 fear  जाता  at  ।  य  विभाग  प्रचलित  नौसेना  सम्बन्धी  कायें  के

 प्रयोग  तक  तथा  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  नहीं  लिये  एक  प्रधान  वैज्ञानिक  पदाधिकारीਂ

 करता ।  दवा  2000-Yo0-2Voo  रुपये  ,  दो  उच्च

 वैज्ञानिक  निम्न  वैज्ञानिक  भर्ती
 वैज्ञानिक  मंत्रणा दाता  रक्षा  मंत्रालय

 होने  वालें  हें  ।  वायुसेना  सम्बन्धी  कार्य  के  लिपे

 २५७.  श्री  के०  सी०  सोनिया  एक  कौर  प्रधान

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  दो  उच्च  वैज्ञानिक  तथाਂ  ६  निम्न  वैज्ञानिक

 कि  रक्षा  मंत्रालय  के  वैज्ञानिक  मंत्रणा दाता  आगामी  त  में  भर्ती  किये  जाने  की  था  है  ।
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 पटल  पर  रखे  गये  पत्र लाक  सभा

 परिसीमन  आयोग  का  अन्तिम  आदेश

 मंगलवार  १  दिसम्बर  १९५३

 SS  ललकना नन
 संख्या

 रे

 fafer  अल्पसंख्यक-काय॑  मंत्री

 परिसीमन  ग्रा योग
 सदन  की  बैठक  डेढ़  बजे  समवेत  हुई  ।

 १९५२  की  घारा  €  की  उपधारा  (२)  के

 {acu  महोदय  भ्रध्यक्ष  पद  पर  आसीन  थे  में  पटल  पर  दिनांक  १३

 १९५३  के  भाग
 और  उत्तर

 २,  खण्ड  ३  में  प्रकाशित  परिसीमन

 भाग  १)

 के  भ्रान्ति  भ्रादेशा  संख्या  ३  की  एक

 प्रतिलिपि  रखता  हूं  ।  में  रख

 ि क क अ अ
 दी  गई  देखिए  संख्या  एस--१८२/५३]

 ee  ces  te  canes  SE

 २-३०  म०  प०

 कमंचारी  भविष्य  निधि

 अनुपस्थिति
 की

 अनुमति

 विधेयक

 माननीय  सदस्यों  के अध्यक्ष  महोदय
 खण्ड  १६--(१९५२  के  अधिनियम  १९

 सूचना  में  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  मुझे
 को  घारा  १७  क  स्थान  पर

 श्री  बनर्जी  का  एक  पत्र  प्राप्त  ग्रा  है  जिस  में
 नई  धारा  का  जोड़ा

 उन्हों  ने  लिखा  है  कि  वह  रक्तचाप  से  पीड़ित

 हैं  गौर  डाक्टर  ने  उन्हें  मिदनापुर  से  बाहर  न
 अध्यक्ष  महोदय  :  स्ब  सदन  राज्य  परिषद्‌

 द्वारा  पारित  रूप  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि जाने  की  सलाह  दी  है  ।  उन्हों  ने  लोक  सभा

 १९४५२  को  संशोधित  करने
 केइस  सत्र  में  ग्रनुपस्थित  रहने  की  अनुमति

 मांगी  है  ।
 वाले  विधेयक  पर  अग्रेतर  विचार  करेगा  |

 खण्ड  २  से  १५  निबटाये  जा  चुके  हें  ।

 क्या  yaa  श्रीਂ  बनर्जी  को  वर्तमान  सत्र  खण्ड  १६  पर  विचार  हो  रहा  था  |

 की  सभी  बैठकों  में  भ्रनुपस्थित  रहने  की
 टी ०  बी०  बिट्ठल  राव

 अनुजा  देता  है  ?
 खण्ड  १५  पर  सदस्यों  के  मतਂ  नहीं  लिये

 गयें थे
 द

 | माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  संसदीय  भ्र भि लेख

 अनुमति  दे  दी  गई  |
 से  स्पष्ट है  कि  खण्ड  १५  पारित हो  गय

 प  वाण
 था

 553  P.S.D.
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 श्रम
 उप

 मंत्री  आबिद  !  इस  के  उपरान्त  mer  महोदय  ने

 कल  वह  अपने  संशोधन  परਂ  बोल  रहे  उक्त  संशोधनों  को  प्रस्तुतਂ  जो  अ्रस्वी
 थे ।

 हुए ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  wa  में  मंत्री  अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 महोदय  से  उत्तर  देने  के  लिये  कहूंगा  ।
 कि  खंड  १६  विधेयक  का  अंग  बने  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  TAT  |

 श्री  आबिद  अली  अन्य  शर  संशोधन

 |  खंड  १६  विधेयक  का  अग  बना  लिया
 भी

 हें
 गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  जा  चुके  थे  ।
 खण्ड  Po— (2AkR  क  अधिनियम  १९.

 को  धारा  १९  के  स्थान  पर

 श्री  आबिद  यह  संशोधन  विधेयक के
 नई  धारा  को

 उन  दादों  से  सम्बन्धित
 है

 जिन  में  कहा  गया  अध्यक्ष  महोदयਂ  :  इस  खंड  के  सम्बन्ध

 हैकि  यदि  लाभ  कम  नहीं  तो  विमुक्ति  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  मत  में  इस  पर

 दी  जा  सकती  परन्तु  यदि  मजदूरों  के  लाभ
 सदन

 का  मत  लेने  के
 लिये  इसे  प्रस्तुत

 कम  तो  विभक्ति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  xr
 g

 माननीय  सदस्य  का  कहना  है  कि  हम  मजदूरों
 wet  यह  है  :

 के  अधिकार  छीन  रहे  ह  दौर  उन  के

 कि  खंड  १७  विधेयक  का  रंग  बने घिकारों  को  कम  कर  रहे  हें  ।  किन्तु  में  मूल

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्र  | घारा  १७  की  पंक्ति  ८

 के  निम्नलिखित  दादों  की  कौर  उसे  का  खंड  १७  विधेयक  वर्ग  बना  लिया

 ध्यान  अक्षित  करता  हं  रूप  से  गया  ।

 जो  कर्मचारियों  के  लिये  इस  अधिनियम
 खण्ड

 के  अधिनियम  १९
 में  उपबन्धित  लाभों  की  अपेक्षा  कम  अनुकूल

 a  को  अनुसूची  का
 नहीं  हेਂ  ।  हम  इन  को  वेसे  ही  रख  रहे  ठ

 श्री  टी०  बी  विट्ठल  राव  नेपाल  ७ aa  कि  वे  स्वयं  अधिनियम  में  हें  और  पहले

 की  पंक्ति  ५०  से  संबंधित  दो  संशोधन वाले  भाग  को  हटा  रहे  हूं  उन  पक्तियों

 के  कारण  जो  में  नें  walt  फालतू  हैं  ।  प्रस्तुत  किये  |

 कोई  परिवर्तन  नहीं  है  र  न
 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर

 विकारों  में  कमी
 हो  रही  है  ।  में  संशोधन  का

 असीन
 विरोध  करता

 श्री  lo  बी०  विट्ठल  राव :  मूल

 नियम  में  उपबंध  अथवा  उत्पादन अध्यक्ष  सहोदय  :  में  अब  इन  संशोधनों
 ~

 को  अलग  अलग  प्रस्तुत  करता  हुं  ।  यदि  में  था  शर  इस  संशोधक  विधेयक  में

 सभी  संशोधनों  को  एक  साथ  रखता  तो  शब्द  हटाया  जा  रहा है
 ।  इस  का  अर्थ  यह  त्र

 मतदान  में  गड़बड़ी  होगी  ।  माननीय  सदस्य  कि  इस  शभ्रधिनियम  के  अ्रधिकार  क्षेत्र

 सूचियों  में  देख  लें  ।  सूची  संख्या  १  का  संशोधन  कोयले  की  तथा  सोने  की  खानें  तथा  उन

 संख्या  १०  वही  है  जो  सूची  संख्या  २  का  उत्पादन  बाहर  किया  जा  रहा  है  ।  कोयले

 संशोधन  संख्या  २१
 >  |  खानों में  3,2%,000  मजदूर  काम  करते  हूं
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 में  यह  जानता हू ंहूं  कि  एक  कोयला  खदान  मजदूरों  के  हित  के  लिये  वह  कोई  व्यवस्था

 भविष्य  निधि  योजना  भी  है  परन्तु  उस  में  जो  कयों  नह ंहीं कर  सकती  |

 व्यवस्था  हे  वे  उतनी  नकुल  नहीं  है  जितनी
 म॑  सरकार  से  द्राग्रह  करूंगा  कि

 कि  इस  अ्रघिनियम  के  ग्रामीण है  ।  इस  निधि  इस  विधेयक  के  अधिकार  क्षेत्र  में  उन  सभी
 में

 वे
 लोग  केवल  तपनी  मूलभूत  मजदूरी  में

 श्रमिकों  को  सम्मिलित
 कर

 ले  जो  wa  तक
 से  अ्रंद्दान  दे  सकते हे  ।  मंहगाई  भत्ता  अथवा

 सम्मिलित  नहीं  किये  गये  हैं  ।  इन  दादों  के  साथ
 सस्ती  दर  पर  देत  से  होनें  वाली  बचत  में  में  झपना  संशोधन सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करना
 से  कोई  कटौती  नहीं  की  जाती  ।  यें  दोनों  थ

 G  |

 ही  चीजें  महत्वपूर्ण
 ह  ।  एक  gat  अ्रघिनियम  में

 स्थित  मग् राव जा  के  भुगतान  इन  का  ध्यान  इस  के  उपरान्त  उपाध्यक्ष  महोदय  ने

 रखा  गधा  है  ।  पर  यहां पर  war  नहीं  किया
 त्री  टी०  वर  बिट्ठल  राव के  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  ।
 गया  a  |  ्रत:म  यह  चाहता हूं  कि  कोयले

 नति  श्री  के ०  Gyo  त्रिपा तथा  साप  की  खानों  पर  भी  यह  .  संशोधन

 ने  अपन  दो  संशोधन  पृष्ठ  ७,  पंक्ति  ५०  के विधेयक  लाग  fear  जाय  |

 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किये  ।

 इस  के  ग्र ति रिक्त  ऑर  भी  कई  ऐसे  शाका  पी०  त्रिपाठी :  खद z ै  कि  इस

 समद्धिथील  उद्योग  जिन  के  कर्मचारियों  विधेयक  की  अनुसूची में में  से  शब्द

 के  faa  किसी  प्रकार  की  भविष्य  निधि  की  के  निकाल  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने

 कोई  व्यवस्था  नहीं  उदाहरणार्थ  रसायन  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  किया  है  ।  म॑  कल

 एवं  रसायनिक  उत्पाद  उद्योग  सिंगार
 कह  चुका  हुं  कि  seq  के

 निकाल

 तथा  बीड़ी  उद्योग  ।  बागानों  पर  भी  यह  देने  स ेइस  विधेयक  का  प्रभाव  क्षेत्र  बहुत  सीमित

 विधानਂ  लाग  नहीं  किया  जा  रहा  ।  क्या  हो  जायेगा  |  विचार  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 var  इसलिये  है  कि  अधिकांश  बागान  अंग्रेज  करते  समय  यह  कहा  गया  था  कि  संशोधन  के

 स्वामियों  के  हाथ  में हें  ।  इन  बागानों  से  ये  लॉग  रा  विधेयक  को  कौर  व्यापक  बनाने  क

 बहुत  लाभ  उठा  रह ेwd  फिर  इन  पर  यह  विधान  प्रयत्न  किया  जायेगा  न  fe  उसे  .  सीमित

 कयों  न  लागू  किया  जाय  ।  मेरे  विचार  से  किया  जायगा  |  पर  बात  वास्तव  ऐसी

 उक्त  उद्योगों  तथा  रबर  आदि  के  नहीं  है  ।  इस  के  द्वारा  तो  विधेयक  का  क्षेत्र

 शर  चमड़शोधन  उद्योग  are  को  सीमित  ही  होता  है  ।  यह  उचित  नहीं

 इस  विधेयक  में  सम्मिलित  किया  जा  सकता

 xX
 नि  |  उत्पादन  तथा  निर्माण  एक  ही  उद्योग  को

 दो  भिन्न  भिन्न  fara हैं  are  किसी  भी  उद्योग

 ।  यदि  शाप यदि  कोई  कारखाना  इस  का  प्रचार  में  दोनों  ही  चीजें  हो  संकती हें हें

 विधेयक  के  क्षेत्र  को  केवल  निर्माण  तक  हीं न  कर  सके  तो  सरकार  अपने  राजस्व  में  से

 कुछ  सहायता  दे  सकती है  ।  में  समझता  हूं  सीमित  करते  हें  तो  इसका  अ  यह  हुजरा हैं
 कि

 कि  सरकार के  पास  काफी  धन  eat वह  इस  कप  केवल  कारखानों  को  ही  का  लाभ

 प्रकार  की  सहायता दे  सकती है  |  जब  ag  देना  चाहते  27a  को  नहीं  ।  यह  बात  ठीक

 मोदी  कताई  अर  बुनाई  मिल  ग्राहक  से  नहीं
 है  ।  लाभ  सम्पूर्ण  उद्योग  को  मिलना

 छूट
 दे  सकती  है  अर  निजाम  को  एक  करोड़  चाहिये न  कि  केवल  उस  के  एक  लग  को  ॥

 रुपया  प्रति  ay द ेरे  सकती  है 3.0  तो  फिर  गरीब  सम्पूर्ण  उद्योग  के  लिये  दोनों  शब्दों  रहना
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 [att  के०  पी०

 आवश्यक  है  ।  इस  के  भ्र ति रिक्त  ऐसे  अरन्य  यह  कोई  करारोपण  की  बात  नहीं

 उद्योग  ay  इस  में  सम्मिलित  किये  जाने
 है  ।  यह  तो  बचत  का  एक  प्रति  उपाय है  ।

 जो  तभी  सम्मिलित  नहीं  किये  इस  भविष्य  निधि  से  बहुत  अधिक  धन  जमा

 गये हें  । डे
 कऋ

 हो  सकता है  जो  पंचवर्षीय  योजना  की

 गृहनिर्माण  योजना  को  क्रियान्वित  करने  में
 मेरे  विचार  से

 मूल  अधिनियम  का  यह
 eo

 matt  में  आशा
 बहुत  सहायक  सिद्ध  होगा  कौर  इस  से  श्रमिकों

 संशोधन  उसी  नहीं  ्र
 का  कल्याण  भी  हो  सकेगा  ।  यही  नहीं

 करता  कि  सरकार  वापस ह
 समझता  हूं  कि  चाय  उद्योग  को  इस  में  सम्मिलित

 ले  लेगी  |
 करने

 से  उस  उद्योग को  भी  बहुत लाभ  होगा
 ष

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  विचार  करना
 में  ने  पेट्रोलियम

 चाहिये  ।  यही  बात  दियासलाई
 तथा  दियासलाई  उद्योगों  को  सम्मिलित  किये

 आदि  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी  कही  जा  सकती
 जाने  के  लिये  एक  संशोधन  वस्तुत  किया

 है  ।  ये  पांचों  उद्योग  भारत  के  बहुत  पुराने
 है  ।  वे  सब  काफी  पुरान  तौर  फलते  फूलते

 शर  जमे  हुए  उद्योग  है  ।  ये  अपने  प्रबन्ध कर्ता
 उद्योग  हें  ।  में  तो  मंत्री  महोदय  से  यही  अ्रनरोध

 करूंगा  कि  वे  उक्त  पांचों  उद्योगों  को  भी  इस
 कर्मचारियों  पर  बहुत  धन  व्यय  करते  हं

 विधि  यक  में  सम्मिलित कर  लें  ।  इस  से आर  इन  के  बहुत  बड़े  बड़े  सचिवालय  हें  ।
 देश  तथा  सभी  को  लाभ

 होगा ।
 यहां  तक  कि  ये  उद्योग  अपनें  अवकाश  प्राप्त

 यही  नहीं  पंचवर्षीय  योजना  को  भी  इस  से
 प्रबन्ध कर्ता  कर्मचारियों  को  निवृत्ति  वेतन

 बहुत  सहायता  प्राप्त  होगी  ।  इन  सब  बातों
 देते  हैं  ।  परन्तु  मजदूरों  के  लिये  कथा  होता  है  ?

 उन  के  लिये  वृद्धावस्था  में  निवृत्ति
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  राशी  करता  हूं

 सरकार  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार
 वेतन  कोई  व्यवस्था  नहीं

 >  |

 करेगी  |
 रेग  समिति  ने  भी  अपनें  प्रतिवेदन  जो

 वर्ष  १९  ४६  में  प्रकाशित  ear  यह  सिफारिश
 श्री  आधार  अल  मूल  झ्र धि नियम

 की  थी  कि  चाय  बागान के  मजदूरों  के  लिये
 द्वारा  कर्मचारियों  को  दी  गई  सुविधा  में

 व्यवस्था  सम्बन्धी  कोई  व्यवस्था  की  जानी
 यदि  कोई  कटौती  अथवा  कमी  की  जाती  है

 चाहिए  ।  परन्तु  अभी  तक  car  नहीं  किया
 तो  सदस्यों  को  उस  के  लिये  क्रोध  अथवा

 गया  है  |
 सन्ताप  करन  का  अधिकार  है  में  इस  बात

 अभी  भी  चाय  उद्योग  wat  कर्मेंचा  रियों  से  पूर्ण  सहमत  हूं  ।  किन्तु  साथ  ही  में  उन्हें
 a को  भविष्य  निधि  देता  है  ।  यही  बुढ़ौती  इस  बात  का  अश्वासन  देता  ः  कि  इस

 विधेयक  में में  किसी  सहायक  के  न  होने  पर  वह  प्रति  प्रकार  की  कोई  प्रस्थापना

 मजदूर  प्रति  सप्ताह  एक  रुपया  व्यय  करता  नहीं  की  गई  है  ।  भ्रनुसूची  में  से

 शाब्द  निकाल  दिया  गया  है  अर  ड्राप  देखेंगे लेकिन  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  यदि  इस

 विधेयक  को  उस  उद्योग  पर  भी  लागू  कर  कि  विधेयक  के  पृष्ठ  २  पर  की

 दिया  जाय  तो  मेरे  विचार  से  चाय  उद्योग  परिभाषा  विस्तृत  कर  दी  गई  है  ।  मूल

 उसे  सहर्ष  स्वीकार  करेगा  ।  चाय  उद्योग से  नियम  की  धारा  में  कारखाने  की

 कहने  की  कोई  झ्र।वद्यकता  नहीं है  ।  यह  एक  परिभाषा  की  गई  ग्रोवर  वहां

 आधारभूत  नीति  का  wet  है  ।  विधिਂ  का  उल्लेख  है  ।  यह  अधिनियम  मुख्य
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 रूप  से  उन  कारखानों  के  कर्मचारियों  पर  लाग  लाये  at  विचार  यह  था  कि  सभी  शब्दावली

 को  उचित  ढंग  रखा  जायें  अरार  सभी होता  है  जो  कि  निर्माण  काय  में  लगे  हुए

 र  सीमित  परिभाषा  को  प्रस्तावित  संभावित  संशयों  को  हटा  दिया  जाय  |  जसा

 घन  जो  पीठ  २
 का  प्रण  विस्तृत  कर  fa  मेने  कहा  है  कि  बागानों  के  श्रीलजीव

 दिया  गया  + ट  ।  अन्य  दसरे  उद्योगों  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 अधिसूचना  जारी  होने  यह  अ्रधघिनियम
 जब  तक  यह  झ्र धि नियम  प  शोधित  नहीं

 लागू  हो  सकता ह ैै  |  उस  उद्देश्य  के  लिये  यह
 होता  तब  तक  काफी  आदि  के  बागान

 स्रावरयक  नहीं  है है  कि  अधिनियम  को  किसी
 इस  विधायक  के  अन्तर्गत  नहीं  रात  |  धारा

 sy
 भाो प्र प्रकार  से  संशोधित  किया  जाय

 २  तो  ग्र धि नियम  को  कारखाना

 मारिया  पर  लाग  करता  >
 ०1  क्योंकि  प

 मं  wee  का  उल्लेख है  ।

 बागान  कर्मचारी  इस  में  नहीं  करा  सकते नत  ह  बागानों  के  कारखानों  पर  भी  यह

 यह  श्रवंधानिक  ।  यह  अधिनियम  नियम  लाग  किन्तु  योजना  उन  कारखानों

 दियासलाई  के  कारखानों  पर  लाग  पर  लागू  नहीं  हुई  है  ।  बागानों  के  कारखानों

 सकता  ्  ।  पर  सरकार  इस  अधिनियम  को  एक

 सुचना  द्वारा  लागू  कर  सकती  है  ।  वह  दूसरी
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  माननीय  उपमंत्री

 +
 पर  की

 बात  |
 जी  कह  रहे  थे  कि  पृष्ठ २

 परिभाषा दे  कर  वह  कारखानों  से  स  rad  अधिनियम  केवल  ?  नवम्बर  FEAR

 सल  अधिनियम  की  धारा  में  दी  गई  से  लाग  ग्रा  ।  जड़  पकड़  रहा

 परिभाषा  के  विस्तार  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  इस के  लिये  भ्र भी  सारी  व्यवस्था  होनी

 कर  रहे  हं  ।  मं  चाहता  हूं  कि  वह  उदाहरणों  तर  कछ है  ।  बहुत  कुछ  काम  हा  चुका

 द्वारा उस  पर  प्रकाश  डाल  |  प्रभी  होना  है  ।  हमारा  विचार  यह  है  कि

 मान  उद्योग  जिन्हें  कि  सम्मिलित  किया  गया
 शा  आबिद  चलो  :  में  बता  रहा था  कि

 उन  के  सम्बन्ध मं  यह  योजना जड़  पकड़
 क्योंकि  झ्रनुसूची  १  में  उत्पादन  see  दिया

 ले  तो  भारत  सरकार  द्वारा  एक  शभ्रधिसूचना
 अतएव  स्वत  ही  यह  भ्र धि नियम  यदि

 जारी  कर  के  भ्रमण  उद्योगों को  भी  इस  अधि
 सरकार  चाहे  तो  बागानों  पर  लागू

 नियम के  क्षेत्र  में  ले  लिया  जाय  प्रौर  इस
 के

 नहीं  हो  सकता ।  धारा  में  कारखाने

 की  परिभाषा
 लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि

 की  गई  संबोधित
 नियम  को  संशोधित  किया  जाय  |  अतएव

 विधेयक के  पष्ठ  २  में  निर्माण विधि  दी  गई

 है  जहां  कि  हम  ने  की  परिभाषा
 में  संशोधन  का  विरोध  करता  हं  कौर  आशा

 करता हं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  के०  पी०
 की  है  ।  कर्मचारियों  के  अधिकारों  में  जो  कि

 त्रिपाठी  aaa  संशोधनों  के  लिये  wae  नहीं
 उन्हें  मूल  अधिनियम  के  अ्रन्तगत  मिले

 करेंगे
 किसी  भी  प्रकार  से  कोई  कमी  करने का  हमारा

 कोई  विचार  नहीं  है  ।  र  यही  श्रीनिवासन  में  बिट्ठल  माननीय  मंत्री  से  में  यह

 सदन  को  देना  चाहता  हूं  ।
 इस

 संशोधन  को  ae  हता  हूं
 किं

 अरन्य  उद्योगों  के  बारे में

 लाने  का  विचार  बेकार  दादों  को  हटा  जिन  पर  कि  यह  घान नियम  लाग  नहा

 देने  है  ।  जब  हम  यह  संशोधित  विधेयक  के  बढ़ाने  में  क्या  afore
 ?
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 श्र  आबिद  अली  :  जैसा  कि  में  ने  अपने  पृष्ठ  ७  में  पंक्ति  ५०  को  निकालने

 उत्तर  में  बताया  है  कि  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  तथा  पृष्ठ
 ७  में  पंक्ति  ५०  के  बाद  जोड़ने

 यह  अघिनियम  १  नवम्बर  १९५२  लागू  सम्बन्धी  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुए  ।

 gal  कौर  केवल  एक  ही  वर्ष  gar  है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  wea  है  कि

 जहां  दूसरे  उद्योगों  का  सम्बन्ध

 १८  विधेयक  का  रंग  बने  ।''
 उन

 का  विचार  है  कि  क्यों  कि  यह  अधिनियम

 उन  पर  लागू  नहीं  किया  गया  है  शझ्रतएव
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 ऐसे  उद्योगों  में  कमंचारियों  के  लिये  भविष्य  खंड  १८  विधेयक  का  aa  बना  लिया

 निधि  नहीं  है  ।  पेट्रोल  के  उद्योग  में  भविष्य  गय  ।

 निधि है  किन्तु  योजना  के  स्तर  की
 नहीं ।

 वहू  ठीक  है  ।  कोयला  खदानों  में  भविष्य
 खंड  १९  विधेयक  का  aa  बना  लिया

 गयी  |
 निधि  जिन  की  स्थापना  इस  अधिनियम

 की  अपेक्षा  पांच  वर्ष  ga  हुई  थी  ।  wa  खंड  १,  शीर्षक  तथा  अधिनियम  सुत्र

 आप  देखते  हूँ  कि  दूसरे  उद्योगों  में  भी  भवि  विधेयक  के
 त्रंग

 बना  लिप  गये  ।

 निधि  है  ।  उन  म  से  कुछ  तो  १०  प्रतिशत  तक
 a

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्तुत

 भुगतान  करते  हें  |
 eur

 पै
 चीनी  उद्योग  के  कुछ  कर्मचारियों  के  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 भविष्य  निधि  योजना  है  किन्तु  सभी  श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  जो  भी  संशोधन

 के  लिये  नहीं  ।  हमारा  पूर्ण  विचार  दूसरे  उद्योगों
 यहां  प्रस्तुत  किये  गये  हूँ  क्रय  शक्ति  को

 पर  भी  यथाशीघ्र  इस  अधिनियम  को  लागू

 करने का  है  ।  के  वर्तमान  क्षेत्र  को  भी  सीमित  करने  का  हम

 जो  पी०  ०. सा  बोस  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  इस  विधेयक  में  से

 ननिया  मंत्री  ने  कहा  है  कि  चाय  तथा  काफी  दाब्द  निकालने  का
 विचार

 उसका  उदाहरण

 ae उद्योगों  पर  यह  अधिनियम  लागू  द  ||  व्य  है  |  वास्तव  में  यह  केवल  कामना  रियों

 ayia
 oyat  को  योजना  के  लाभों  में  सम्मिलित  होने गधा  है  क्योंकि  अभी  तक  प्रशासनिक  ay

 पक्की  नहीं  हो  सकी  है  ।  क्या  में  जान  सकता  की  oars  देगा  जो  कि  निर्माण  कार्य  में

 लगे  हुए  हमारा  विचार  है  कि  यह  विधेयक
 हूं  क  इस  के  पक्का  होने  में

 कितना

 समय  लगेगा  ?  के  क्षेत्र को  सीमित  कर  रहा है  ।

 शो  आबिद  अली  :  में  ने  कहा  था  कि  जब  यदि  अप  देखें  कि  समस्त  maine

 तक  यह  अधिनियम  संबोधित  नहीं  होता  नीति  व्यक्तियों  की  क्रय  शक्ति  के  अधीन  है

 तक  वह  चाय  तथा  काफीਂ  उद्योग  पर  ait  यदि  इसे  लोक  हितकारी  राज्य

 लागू  नहीं  हो  सकता  ।  की  मूल  नीति  समझें  तो  कम  से  कम  उन  मामलों

 में  जहां  कि  छोटे  छोटे  मालिक  लोग  योजना
 शा  Fo  पो०  त्रिपाठी  :  में  ग्रसने

 |
 की  मांगों  को  पूरा  करने  में  असमथ  हूं  तो

 रनों  के  लिए  age  नहीं  करता
 सरकार  उस  संकटकाल  में  कुछ  अ्रंबादान

 उपाध्यक्ष  महोदय  कर्ब  में  सदन  के  जब  कि  मालिक  लाभ  का  अपना  भांग  देने

 में  प्रेम हें  ।  उन  मामलों  में  सरकार  द्वारा सम्मुख  संशोधन  संख्या  १६  तथा  १६  रखूंगा  |
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 लाभ  देने  से  क्रय  बढ़ेगी  अर  विषय  में  उचित  रूप  से  नया  विचार  किया

 उद्योगों  की  सहायता  होगी  ।  गया  और  उन  कारखानों  की  जिन  में  वे

 काम  करते  ह  भविष्य  निधि  सम्बन्धी  पुरानी
 तीसरी  बात  यह  है  कि  सरकार  तथा

 योजनाओं  से  जो  लाभ  उन  को  मिल  रहे
 सरकारी  कारखानों  के  लिये  छूट  दी  गई  है  ।

 @  वे  लाभ  उन  को  मिलते  रहने  जी  अनुमति
 यदि  हम  वास्तव  में  यह  मान  लें  कि  हमारा

 मिलनी  चाहिये  ।  उन  की  वर्तमान  योजनाओं
 राज्य  लोक  हितकारी  राज्य  है  तो  सरकार

 के  अनुसार १  भविष्य
 निधि

 से  ऋण  ले

 को  चाहिये  कि  वह  मालिकों  के  सम्मुख  एक
 तथा  उन  के  द्वारा  ऊंची  ब्याज  की  दर  ले  कर

 उदाहरण  रखें  कि  सरकार  के  लिये  भीਂ  कोई  +x वे  अधिक  लाभ  पा  र  ्र  |  काम  करने  वाले
 छट  नहीं  है  ।  गैर  सरकारी  नियोजक

 व्यवसायों  में
 से

 जो  ५०  वर्ष  अथवा  अधिक
 कहते  हैं  कि

 जो
 छट

 सरकार  को  दी  गई  है
 की  प्  के  हो  गये  यदि  उन  से  जाने  के

 वही  गैर  सरकारी  उद्योगों  को  दी  जाये  ।
 लिये  कहा  जाता  तो  उन  को  बहुत  हानि

 किन्तु  में  समझती  हूं  कि  यदि  हम  व्यक्तियों
 र  यदि  उन  पर  नई  योजना  लागू

 को  क्रय  शक्ति  देने  की  मूल  HAHA,  पर

 विचार  करें  तो  सरकारी  कारखानों  को  दिया
 होती  है  तो  उन  को  बहुत  कठिनाई  होगी  ।

 जाने  वाला  लाभ  विधेयक  के  क्षेत्र  में
 उन  की  मुख्य  शिकायत  यह  है  कि  वे  उचित

 अधिकारियों  at  अभ्यावेदन  कर  रहे  हैं
 लित  कर  लिया  जाय  |

 किन्तु  उन  की  बातों  पर  कोई  विचार  नहीं

 array  बात  अनुकूल  तथा  हो  रहा  है  ।  उन  की  बातों  पर  उचित  विचार

 maa  खंडों  की  है  ।  मुझे  खेद  z  कि  होना  चाहिये  ।

 इन  खंडों  की  निर्दिष्ट  क्यों  की  गई  है
 उत  का  कहना  यह  है  कि  उन  की

 में  नहीं  समझ  सकी  ।  क्या  अनुकूल  पर  विचार  किये  बिना  तथा
 खंड  का  निकालना  उन  व्यक्तियों  की  सहायता

 नज़र  उन  से  स्पष्टीकरण  बिना
 करेगा  जो  अपने  कारखानों  के  वर्तमान

 उस  मांग  के  विरुद्ध  रादेश  नहीं  देना  चाहिये  |
 स्तर  को  कम  करना  चाहते  ह--यह  ara

 उन  में  से  aga  से  श्रमिक  weal  प्रकार  शिक्षित
 समझने  की  है  ।  यह  केन्द्रीय  आयुक्त  को  बिना

 हें  ।  वे  शिकायत  करते  हैं  कि  उन  के
 निर्देश  किये  लभों  को  कम  करने  की  प्राज्ञा  देगा

 प्रार्थना  पत्रों  पर  प्रादेशिक  भ्रायुक्त  अथवा
 जब  कि  विधेयक  qq  के  खंड  अनुसार

 केन्द्रीय  आयुक्त  उन  से  स्पष्टीकरण  लिये
 केन्द्रीय  गायकों  को  उन्हें  निर्देश  करना  होता

 बिना  ऐसा  निर्णय  दे  देते  हें  कि  उन  की  मांग
 था  |

 उनਂ के  हिंद  के  विरुद्ध  है  ।  में  मंत्री  को  सुझाव

 श्री  अल्तेकर  i  यह  देता  हूं  किसान  प्राणियों  में  से  बहुत  से  शिक्षित

 विधेयक  विशेषरूप  &  झ्रधिनिथम  को  हैं  और  अपने  हितों  को  समझते  हें  ।  वे  यदि

 कार्यान्वित  करने  सम्बन्धी  कुछ  कठिनाइयों  किसीਂ
 मांग  के  लिये  अनुरोध  करते  हूं  तो  उस

 को  हटाने  तथा  इसਂ  प्रयोजन  से  कि  करें
 चा

 रियों  मांग  को  ger  करना  चाहिये
 |

 यदि  वे  नई

 के  लाभार्थ  यह  उचित  रूप  से  कार्यान्वित  भविष्य  निधि  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  होना

 किया  प्रस्तुत  किया  गया  है  किन्तु  चाहते  तो  उन्हें  पुरानी  भविष्य  निधि  योजना

 जारी  रखने  देनी  चाहिये ।  इस  set  को मेरे  पास  कुछ  शिकायतें  आराई  हें  ।  उन  में  कहा

 गया  है  कि  विधेयक
 की  धारा  १७  के  अधीन  उपेक्षापूर्ण  ढंग  से  नहीं  निबटाना  चाहिये  ।

 छूट  देने  तथा  उन  को  लाभ  देने  की  क्रिया  के  प्रादेशिक  आयुक्त को
 मामले

 की  सब  पुत्रों
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 से  पूर्ण  जांच  करनी  चाहिये
 ate

 यदि
 प्रार्थी  योजना  जारी  रखना  चाहते  हें  अथवा  नई

 स्पष्टीकरण  चाहें  उन्हें  बुलाना  योजना  के  अधीन  जाना  चाहते  हें  ।

 चाहिये  att  तब  निर्णय  किया  जाना  चाहिये  माननीय  मंत्री  ने  कल  बताया  था  कि

 ताकि  श्रमिको  पर  यह  प्रभाव न  रह  जाये  कि  रुपये  में  से एकत्र  किये  गये  पांच  करोड़

 उन  के  प्रार्थना  पत्रों  पर  ध्यान  नहींਂ  दिया
 १६  लाख  रुपया  प्रशासन  सम्बन्धी  व्यय  में

 गया  |
 लग  जाता है  ।  इस  निधि  का  संचालन  श्रमिक

 दूसरी  बात  धारा  की  विशिष्ट  दाब्दरचना  संघ  कर  सकते  हैं  ।  चीन  ate  रूस  में  ऐसा  हो

 की  व्याख्या  के  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  होती
 है  ।  रहा  यहां  भी  तमंचा  रियों

 a  नियोजकों

 जब  स  का  अंशदान  श्रमिक  संघ  को  सौंप  देना श्रमिक  अपने  हितों  के  विचार

 कोई  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  करें तो  उस  पर
 चाहिये  |

 पूरा  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 विमुक्ति यां  होनी  ही  नहीं  चाहिएं  शौर  माननीय

 श्री  टी०  बी०
 विट्ठल  राव

 :
 इस  संशोधक

 मंत्री  को  श्रायग्प्ंथक  सत्र  में  भविष्य  निधि

 विधेयक  का  यह  सिद्धान्त  है  कि  कर्मचारी
 की  एकरूप  प्रणाली  के  विधेयक  लाना

 झर  नियोजक  दोनों  ग्रंशदान  दें  |  परन्तु
 चाहिये  ।

 जीविका  केਂ  निम्न स्तर  का  ध्यान  रखते  हुए

 कम  से  कम  अगले  दो  तीन  वर्षों  में
 तमंचा  रियों

 श्री  आबिद  अली  :  जनाब  डिप्टी

 से  कोई  अंशदान  नहीं  रहना  चाहिये  ।  oat  मेरे  दोस्त  श्री  विट्ठल  राव  ने  फरमाया

 चीन  की  श्रमिक  बीमा  योजना  शर  रूस  की  कि  चीन  ate  रूस  में  जिस  तरीके  से  प्रोविडेंट

 सामाजिक  सुरक्षा  इसी  प्रकार  की  योजनायें  फंड  वगैरह  चलता  वही  चीज  यहां  भी  होनी '

 चाहिये ।  में  उन  से
 at  करूं

 कि  हम
 उस

 हें  जिन  में  सरकार  र  नियोजक  ही  भ्रंश दान

 देता
 है  ।

 at  पहली  जरूरत  यह  होती  है  हमारे

 or फिर  यह  प्रणालीਂ  एकरूपता  दोस्तਂ  उस  पार्टी  के  जो  कि  सामने  बेठ  हुए

 नहीं  है  ।  उदाहरणतः  रेलवे  में  सरकार  का
 वह  यहां  पर  नहीं  रहे  ।  हम  यहां  पर  डेमोक्रेसी

 अंशदान  sk  प्रतिशत  कुछ  उद्योगों  में
 चाहते हें

 ।  कौर  डेमोक्रेसी  का

 ed.  प्रतिशत है  ।  इन
 सब  योजनाओं  में  तरीका  यहां  रखना  चाहते  हं  ताकि  इस  मुल्कਂ

 एकरूपता  होनी  चाहिये  ।  सरकार  यदि  में  हर  एक  को  पूरी  आजादी  हो  और  हर  एक

 रेलवे  इत्यादि  में  इस  का  प्रवर्तन  नहीं  करती  पार्टी को  सरकार  की  मुखालफत  करने  का

 तो  कोई  नैतिक  शअ्रधिकार  नहीं  रह  हक  हो  ate  वही  डेमोक्रेसी  का  तरीका  हम  को

 जाता  कि  वह  गैर  सरकारी  नियोजकों  के  लिये
 पसन्द है  ।  हम  उस  गलत  तरीके  को  जिस  के

 aa  बाध्य  बनाये  ।  इसलिये  इसਂ  प्रणाली  लिये  वह  ख्वाहिश मन्द  झ्र पना ना  नहीं

 की  एकरूपता प्रावरण  है  ।  उन
 के  लिये  वह  तरीका  sea  हो

 फिर  विभूतियों  के  लिये  उपबन्ध  है  ।  सकता  लेकिन  हम  उस  तरीके  को  अच्छा

 मेरी  धिराइना  है  कि  विमुक्ति यां  देते हुए  नहीं  समझते  हें  सनौर  हम  तो  चाहते  हें  कि  हमारे

 लोकतन्त्रात्मक  निर्णय  चाहिये  ये  सब  मुखालिफ  दोस्त  यहां  पर  बेठे  रहें

 भर  श्रमिकों  को  यह  मत  देने  का  अधिकार  र  हमेशा  डेमोक्रेसी  इस
 मुल्क

 में  कायम

 दोना  चाहिये  कि  वे  भविष्य  निधि  की  पुरानी  ।
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 de  यूनियनों  के  बारे  में  अप ने  फरमाया  आबिद  चलो  श्री  चटर्जी  कल

 कि  पांच  करोड़  रुपया  इस  प्रोविडेंट  रहे  थे  कि  नियोजक  श्रमिकों  को  धोखा  देते

 फंड  में  wa  वह  ट्रेड  यूनियन  के  जिम्मे  हिलोर  उन  से  विभक्तियों  के  लिये  waar  पत्रों

 कर  दिया  जायें  |  पर  हस्ताक्षर  ले  लेते  हूं  ।  माननीय  महिला

 सदस्य  ने  भी  कहा  है  कि  श्रमिक  अपढ़  हें
 प्रभी  मेरी  मोहतरम  बहिन  श्रीमती  और  उन्हें  पता  नहीं  कि  कहां  हस्ताक्षर  दे

 रेणु  चक्रवर्ती  फरमा  रही  थीं  कि  ट्रेंड  यूनियन  रहे  ह  ।  परन्तु  दूसरी  अरार  श्री  टी०

 ि. के वक॑से  झर  कार खानों में  काम  करने  वाले
 बिट्ठल  राव

 कह  रहे  थे  कि  यह  कार्य

 मजदूर  बिल्कुल  पढ़े  लिखे  नहीं  ह  कौर  मालिक
 को  सौंप  देना  चाहिये  ।  में  इस  अरार  निर्देश

 जा  कर  उन  से  दस्तखत  ले  कर  एग्जम्पशनਂ  कर  रहा  था  ।

 की  दरख्वास्त  शिजवा  दिया
 तो  में  एग्जमस्पदान

 करते  में  झ्र पनी  बहिन  से  पुछना  चाहता  हूं
 के  बारे  में  जार्ज  कर  रही  ।  हमारा  रुपाल

 कि  एक  तरफ  श्राप  यह  कहती  हें  कि
 ०  १ इस  के  बारे  में  यह  है  कि

 मालिक  उन  को  घोखा  दे  कर  दस्तखत  ले

 लेते  ह  क्योंकि  वहं  बिल्कुल  अपद  है  शौर  फिर
 न  एस०  एस०  मोरे  :  माननीय  उप  मंत्री

 दूसरी  तरफ  वे  चाहती  हें  पांच  करोड़
 या  तो  हिन्दी  में  बोलें  या  म्रंग्रेजी  में  कुछ  अ्रंग्रेजी

 रुपये  उन  लोगों  को  सौंप  दिया  जाये  |

 में  कौर  कुछ  हिन्दी में
 क्यों

 ?
 मालूम  नहीं  इस  फंड  का  क्या  हश्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  कुछ  मालिक अगर  हम  इस  चीज  को  मान  लेवें  ।  ये  दोनों
 श्र  कुछ  श्रमिक  |

 चीजें  wal  यहां  पर  उन  की  कौर  से  पेश  की

 गई  हें  ।  मेरी  aa  है  कि  प्रौविडेंट  फंड  के  खर्चे  श्री  आबिद  चलो  :  मेरी  तर्ज  यह  थी  कि

 के  लिये  जो  Tal  भ्राता  है  यह  मालिकों  से  कुछ  मैम्बरान  का  शायद  यह  ख्याल  है  कि

 एक  दफा  एग्जेम्पदान  यानी  एग्क्म्पदान वसूल  किय  जाता  इस  में  मजदूरों  का

 एक  पैसा  भी  नहीं  भ्राता  है  श्र  कारखानेदारों  हो  are  इसलिये  एग्जम्पटेड  फैक्टरी

 से
 पैसा  वसूल  कर  के  यह  फंड  चलाया  जाता  कारखानों  )

 के  मजदूरों  को

 इसलिये  कम  oa  कम  मेरे  उधर  बैठने  वाले  डेंट  फंड  नहीं  मिलता

 दोस्तों  को  तो  कोई  एतराज  नहीं  होना  अगर  उन  का  ऐसा  ख्याल  है  तो  बिल्कुल

 चाहिये  ।  गलत है  |  एग्जम्पशन  का  मतलब  यह  है  कौर

 जैसा  कि  में  पहले  अजे  भी  कर  चुका  हूं

 सिर्फ  प्रोविडेंट  फंड  कमिश्नर  के  सीधे  ताल्लुक wa  रही  एग्जम्पदान  की  बात  .

 से  एग्जम्पशान  हो  जाता  प्रौविडेंट  फंड

 स्कीम  का  अमल  होता  लेकिन  पता  जो श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  में  कुछ  स्पष्ट
 करण

 चाहती  हं  ।  माननीय  उपमंत्री की  हिन्दी  में  टेस्टीज  हैं  उन  के  पास  रहता  है  ।'

 कही  हुई  सारी  बातें  मेरी  समझ  में  नहीं  आयीं  |  जिन॑ को  एग्जेम्पशन  नहीं  मिलता

 में  यह  कह  रही  थी  कि  इस  विधेयक  का  ऐसे  फंड  रीजनल  कमिश्नर

 और  प्रोविडेंट  फंड  कमिश्नर  से प्राप्त  करने  के  लिये  कमेंचारी  शर  नियोजक

 दोनों  की  सहमति  आवश्यक  की  जाते  के  कारण  ताल्लुक  रहता  है
 ।  इस  के  बारे  में  में  दोबारा

 अरज़  करूं  कि  भ्रमर  की  मैजारिटी  चाहती नियोजक  श्रमिकों  की  सामूहिक  मांग  को  ी

 निरर्थक  कर  संकते  हैं  ।  उन  की  ट्रेड  यूनिवर्स  चाहती  कि
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 अबीद  अली |]

 ऐग्जपशन  दिया  जाय  श्र  कारखानेदार  भी  इस
 ऐग्जेम्पशन  के  सिलसिले में  में  इतना  कौर

 बात के  लिये  राजी  हों  कि  प्राविडेंट  फंड  वहां
 दूं  कि  एग्जेम्पशन्स  ज्यादातर  इसलिये

 भ्र  दोनों  मिल  कर  हमारे  पास  आते
 मांगे गये  हूं  कि  वर्कर्स का  पैसा  जो  जमा  होता

 हैं  तो  हमारा  रीजनल  कमिश्नर इस  की  था  उस  मे ंसे  कर्ज  मिलता  था  ।  हम  चाहते  हैं

 कि  वर्कर्स को  फंड  में  से  कर्ज न  इस

 इस  सब  चीज  को  देखती  फिर  यहां का  लिये कि  हमारा  यह  मानना है  कि  जब  aha
 प्राविडेंट फंड  कमिश्नर  इस  तहकीकात  रिटायर  होते  हूं  उस  उन

 करता  प्यार
 जब  उस  को  थकान  हो  जाता

 के  पास  काफी  रकम  होनी  चाहिये  तुर्की

 है  कि  यह  चीज  वर्कर्स  के  फायदे  में  तब  उन  को

 ura  दिया  जाता  कौर  वह  भी  हमेशा
 या  दूकान  करें  या  जो  जी  चाहे  करें  ।  उन  के

 के  लिये  कुछ  दिनों  के  लिये  दिया  जाता  हाथ में  काफी  रकम  चाहियें ।  ट्रे
 है  ।  नोटिफिकेशन  में  इस

 यूनियन  के  एक  खादिम  की  हैसियत  से  मेरा
 का  ऐलान  होता  है  ।  कल  भी  में  श्री  कर  चुका

 यह  तजुर्बा रहा  है  fe  att  अ्रपने  प्राविडेंट

 हूं  और  दोबारा  दर्ज  कर  दूं  कि
 फंड  में  से  काफी  पैसा  निकाल  लेते  पथ  उन

 किसी  ट्रेड  यूनियन  वर्कर  किसी  ट्रायल  नियम

 को
 के  ऊपर  काफी  कर्ज  हो  जाता  है  ।  जब  वह

 को  किसी  मेम्बर  साहिबान  रिटायर  होते हैं  तो  उन  के  पास  बहुत  थोड़ा

 यह  लगे  कि  ahi  को  धोखा दे  कर  उन  के
 पैसा  बच  जाता  है  कयों  कि  बड़ा  हिस्सा  कर्ज

 दस्तखत ले  लिये  गये  तो  वह  फौरन  मुझे  की  भ्र दाय गी  में  चला  जाता  है  ।  इसलिये  हम

 इस  की  इत्तिला  करें
 ।

 वर्कर्स  ग्लानि  राय
 चाहते  हैं  कि  कर्ज  वर्क्स  न  लें  ।  कक बकस  ऐग्जेम्पशन

 जाहिर  कर  सकते  कौर  कहीं  भी
 इसलिये  चाहते  हैं

 कि
 उन्हें  कर्ज़  लेने  की  सहूलियत

 वर्क्स  चाहें  कि  ऐग्जेम्पदान  रद्द  कर  दिया
 हो  कल  जो  कहा  गया  कि

 तहकीकात  करने  के  बाद  वकर्स

 बगैर  उन  की  मर्जी के  उन  को  राजी करा
 की  ख्वाहिश  होगी  कौर  उन  के  फायदे  में

 लिया  जाता  मुमकिन  है
 कि  यह  चीज

 यह  चीज  होगी  तो  ऐग्जेम्पश्न  रद्द  कर  दिया

 जायेगा ।  इस  में  किसी  किस्म का  संकोच  हमारी
 उन  के  कर्ज  लेने  के  रास्ते  में  ore  लेकिन

 हमारा तो  मानना  यही  है  कि  जहां  तक  हो  सके तरफ से  नहीं  होगा  इस  का  ड्राप  से  वादा

 करता  हूं  ।  वहू  कर्ज
 न  उन

 का  पैसा  जमा  रहे  ।

 ने  हम  को  उस  से  बिल्कुल  इत्तिफाक  जूट  इंडस्ट्री के
 बारे  में

 .  शझ्रानरेबल

 लेडी  मैम्बर  फरमा  रही  थीं  वहां है  fe  जल्दी  तसफ़ीया  होना  चाहिये  ।  शुरू

 शुरू में  जरूर  कुछ  देर  हो  गई  लेकिन
 अब  हैं  रोक  इसलिये  गवर्नमेंट उन  पर  बहुत  मेहरबान

 तो  इस  स्कीम  को  में  भाये  हुए  एक  है
 ।

 मुझे  यह  सुन  कर  बड़ा  ताज्जुब EHT  ।

 साल  हो  गया  है  ।  प्रौढ़  अब  देर  नहीं  लगती  शेड्यूल  १  में  टेक्सटाइल के  बारे  में  ब्रैकेट में

 है  ।  में  उन्हें  यकीन  दिलाता  हूं  कि  वकर्स  जो  दिया  gar  है
 :

 न्रथवा  नैसर्गिक

 अथवा  कृत्रिम  रुई  waar  पटसन

 होगा  जल्दी  फैसला  इस  में  के  जूट  ट्रेड
 तो

 पहले  देखिये  में  ही  दिया

 होना  हुआ  जिस  दिन  यह  स्कीम aaa  में  पराई उन  को  wa  जरा  भी  शक  नहीं  ह
 चाहिये  उसी  दिन

 जट  इंडस्ट्री  पर  यह  कानून  कमल  में
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 आ  गया  फिर  भी  उन्हों  ने  शिकायत  की  ।  लगता  है  कि  हिन्दुस्तान  तरक्की  की  तरफ

 हमें  इस  से  कोई  ताल्लुक  नहीं  कि  ae  भ्रमर  जा  रहा  हिन्दुस्तान  तरक्की  कर  रहा
 जै
 ए

 @  या  अमरीकन  है  ।  श्र  नगर  रशियन  का
 जो  कि  उन  को  अच्छा  नहीं  लगता  है  ।  उन

 न  होना उन  को  बुरा  लगता  है  वह  भी  को  तो  तबाही  we  बरबादी  ही  चाहिये  ।

 बिजनेस  मिश्रा  जावें  wit वह  कर  यह  गोमती  रगु  चक्रवती  :  इन  भ्राक्षेपों  का

 कर  सकते  है  ।  इसलिये  जो  कायदे  अ्रभिप्राय  क्या  है  ?

 अमल  में  हू  उस  में  कोई  प्रोग्रेस  अमरीकन है  श्री  आबिद  wa  तो  मेरी  बातें
 या  रशियन  इस  से  हमारा  कोई  ताल्लुक

 सुनने की  उन  की  बारी है  ।  आक्षेप  करते
 fart  इंडस्ट्रीज़ को  लाना  जो  लाई  जा

 जाना  तथा  जवाब  न  सुनने  की
 तो

 उन
 की सकती  उन  को  हम  लाते  कौर  जैसा  में

 आदत  सी  हो  गई  है  ।
 ने  at

 किया  कि  यह  चीज  नहीं  है  कि  हम  उपाध्यक्ष  महोदय  jer  माननीय

 दूसरी  इंडस्ट्रीज  पर  यह  कानून  नहीं  लगाना
 सदस्य  चाहे  वह  इस  तरफ  का  हो  या  उस

 चाहने  हैं  ।  यहां  पर  झरा  कर  सिफ॑  एतराज
 तरफ  ऐसी  बात  नहीं  कहनी  चाहिये

 कर  देना  चीज  को  न  पढ़ना  ,  कौर  पढ़ना
 जिस  से  किसी  सदस्य  के  सदाशय  के  बारे  में

 भी  तो  बिना  समझे  हुए  गलत  गलत  एतराज
 सन्देह  उत्पन्न  न्याय

 कर  देना  उन  की  अ्रादत  हो  गई  है  ।  यह  बात

 श्रानरेंबर  मेम्बर  जानते  हैं  कि  हम  किस  तरफ
 श्रीमति  रेणु  चक्रवर्ती  :  उन  के  मन  पर

 और  कैसे  जा  रहे  हें  ।  मेरी  दर्ज  यह  है  कि  लाल  भूत  ऐसे  सवार  हो  गया  है  कि

 वे  उपस्थित  किये  गये  किन्हीं  विशिष्ट  विषयों
 हम  वैलफेयर  स्टेंट  के  उसूल  को  मानने  वाले

 हम  कम्पलीट  )  सोशल  सिक्योरिटी  का  उत्तर  नहीं  देते  ।

 की  तरफ  जा  रहे  a  आबिद  चलो  :  में  ने  सब  प्वाइंट्स को
 a  कौर हमारी  गाड़ी  जब  रास्ते पर  216.0  गई  है  एक  के  बाद  एक  लिख  ष

 बराबर  वह  चलेगी  कौर  तरक्की  करते
 एक  के  बाद  एक  देख  कर  जवाब  दे  रहा  हूं

 हुए  चढेगी  ।  हम  अपने  मुल्क  को  में  यह  ast  कर  रहा  था  कि  इस  में  क्या  लिखा

 मुल्क  की  जो  भी  इडस्ट्रीज  ९
 को  बढ़ायेंगे  ।  ear  पहले  ही  यह  स्कीम

 और  यहां  के  मजदूर  हैं  उन  को  पुरा हक  जरूर  qe  इंडस्ट्री  के  faa

 में  मानने  लिये  तैयार  नहीं हूं  कि  अमल  कमरा  गई  है  ।  कल  उन्हीं की  पार्टी के

 कोई भी  जो  उस  तरफ  बैठा  हुआ  मुझ  कुछ  मेम्बर  साहिबान  ने  ऐतराज़  किया  था  जून

 से  बढ़  कर  आतुरता  से  इस  का  इन्तजार  करता  इंडस्ट्री  के  लिये  एग्ज़ेम्पदान  की  झाई  हुई  दरखास्तों

 होगा  करने  कोशिश  करता
 केਂ

 बारे
 में  |  फिर  भी  उस  पार्टी  के

 होगा ।  एक  मैम्बर  श्री  कर  कहते  हें  कि  जूट  इंडस्ट्री

 मेरी  माननीय  बहिन  ने  फरमाया  कि  इस  के  लिये हम  इस  स्कीम  को  प्रमल  में  नहीं

 में  कहीं  ह्मैनिटेरियन  प्वाइंट साफ  व्यू
 लाये  हम  भ्रंग्रेजों  पर  मेहरवान

 की  दृष्टि  )  नहीं  यह  चीज  हम  उन  के  दोस्त  प्यार  इस  का  में  जवाब

 से  बहुत दूर  हम  हामेनिटेरियन  प्वाइंट  देता  हूं  शौर  उस  पर  वे  नाराज  होते  हैं  तो

 व्यू  को  तो  जरूर  मानते  लेकिन  gat  करें  |  wrt  वह
 जवाब

 से
 नाराज

 हुम  कम्पलीट  सोशल  सिक्योरिटी  की  तरफ  होते हें  तो  गलत  ऐतराज  न  करें  श्र  TAT

 जा  रहे  हैं  जरूर  जायेंगे  ।  में  जानता  हूं  कि  ऐतराज करना  है  तो  जवाब  सुन
 कर  नाराज

 न  हुमा  करें  ।
 मेरे  दोस्त  जो  उस  तरफ  बैठे  हुए  हें  उन  को  बुरा
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 sata  रण  चक्रवर्ती  :  क्या  में  चाहते  तो  यह  सच्ची  बात है  सब  लोग

 कुछ  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण करूं  ?  बात  यह  इस  को  जानत ेहैं  ।  तब  फिर  नाराजगी की  रस  में

 है  कि  माननीय  उस  भाषण  को  समझ  कौन  सी  गुंजाइश  है  ।  तो  वही  में  भ्रम  कर  रहा

 नहीं  पायें  हं  ।
 कहा  यह  गया  था  कि  जूट

 था  कि  mit  वह  लेने  के  लिये  तेयार  नहीं ट्

 जसे  बड़े  उद्योगों  मे ंभी  भ्रत्यधघिक  लाभ  हो
 तो  मेहरबानी  कर  के  देने  की  भी  कोशिश

 न

 रहा
 ते
 ९  ।  पेट्रोल  तथा  चाय  के  बारे  में  भी  कया  करें  ॥

 हम  ने  यही  बात  कही  थी  ।  हमें  यह  नहीं  कहना
 तो  में  भ्रम  कर  रहा  था  कि  न  सिर्फ

 था  कि  जूट  उद्योग में  यह  अधिनियम  लागू
 हम  नें  कम्पलीट  सोशल  सिक्यूरिटी  की  बात

 नहीं  होता  ।  प्रदान यह  था  वहां  इतना

 को  माना  है  बल्कि  हम  उस  को  प्यार  में  लाना
 भ्र ति रिक्त  मूल्य  ,  प्रयास  होते  हुए  भी

 जिन  बोसों  के  कारण  जनता  की  क्रयशक्ति
 चाहते हैं  ।  सवाल  यह  है  कि  हम  मुल्क  को

 तबाह  कर  के  या  इंडस्ट्री  को  बरबाद कर  के
 बढ़ती  उन  का  देना  मर्यादित  किया  जा  रहा

 यह  नहीं  चाहते कि  कुछ  महीने  के  लियें

 है  ।  यह  बात  उन  की  समझ में  बिल्कुल  नहीं
 ate

 की
 जेब

 में  कुछ  पैसे  श्री  जाय॑  बल्कि
 आई  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  वह  रोज  सरोज  खुशी  की

 श्री  आबिद  अली  :  यदि  विरुद्ध  पक्ष  के  तरफ  बढ़ते  जायें  |  अगर  वकर्स  की  संजा रिटी

 नीय  सदस्य  यह  अनुभव  करते हूं  कि
 यह  चाहती  है  कि  किसी  एक  खास  फैक्टरी  में

 मदारी  तथा  विवेक  का  ठेका  उन्हें  ही  प्रॉविडेंट  फंड  बन्द  कर  दिया  '  जाय  इसलिये

 मिला है  तो  में  इस  बारे  में  उन  से  कोई  झगड़ा  कि  वर्क्स  को  इस  बात  का  यकीन  गया  है

 उठाना  नहीं  चाहता  |  कि  अगर  प्राविडेंट  फंड  जारी  रहेगा  तो  इंडस्ट्री

 इस  के  बोझ  को  सहन  नहीं  कर  सकेगी  शरीर
 श्री  के०  Fo  बसु  :

 विरुद्ध  पक्ष  बातें  समझने  के  लिये  कुछ
 कारखाना  बन्द  हो  तो  ऐसे  कारखाने

 पर  स्कीम  नहीं  लगाई  जायगी  ।  ताज  ग्लास
 मूलभूत  ज्ञान

 आवश्यक  है  ।  )
 qe  के  वर्क्स  को  इस  बात  यकीन  हो

 थ्रो  आधार  चलो  :  में  एक  के  बाद  एक  गया
 कि

 कारखाना  नुक्सान  में  आरा  रहा  है  तो

 उन  की  बातों  का  जवाब  दे  था  कौर उन  प्राविडेंट फंड  तो  नया  उन्होंने  अपनी  तनख्वाह

 पाइंट  झाफ  आर्डर  कौर  दूसरी  चीजों  का  जो  तक  कम  कर  दी  कौर  मालिक  को  कहा  कि

 कि  उन्हो ंने  श्राप  के  सामने  पेश  की  हैं
 ।

 तुम  को  नुक्सान  होता  है  तो  हम  इस  में
 से

 ने  जो  फरमाया  उस  को  में  मानता  हूं  ।
 कुछ  बरदाशत कर  लेंगे  और  हमारी  तनखाह

 लेकिन  कल  ऐसे  ऐसे  इस्तेमाल  किये  कम  कर  दी  जाये  ।  अझौर इस तरह से ताज ग्लास तरह  से  ताज  ग्लास

 गये  उन  की  स्पीचेस  मौजूद हें  इस  किस्म  ह  जारी रहा  क्यों  कि  वकर्स  ने  भ्र पनी  मर्जी

 की  बातें  हमारे  बारे  में  कही  गई  हें  जो  कि  से  प्रपनी  तनखाह  कम  करा  ली  तो  ऐसा

 नहीं  कहनी  चाहियें  थीं  ।  अगर  हम  यह  कहते  कैसे  किया  जा  सकता  है  कि  जहां  तनखाह  कम

 कर  दी  जाय  पहां पर  भी  प्राविडेंट  फंड  जारी हैं  कि  हम  खिदमत  कर  रहे  हम  यह

 कहते &  fe  हम  इंडस्ट्रीज को  बढ़ाने  की  रखा  जाय  ।  यह  बात  गलत  होगी  ।  हम  इंडस्ट्री

 कोशिश कर  रहे  हम  इसका  को  फायदा  को  बद  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  सब  काम

 पहुंचाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  शर  इस  के  age  के  सलाह  व  मशविरे  से  होगा  ।  बाप  के

 लिये  हर  तरह  से  मेहनत  कर  रहे  सामने जो  यह  बिल  है  उस  में  यह  हूं  कि  भ्रमर

 यह  लोग  fas  गड़बड़  कौर  तबाही  पैदा  करना  ada की  मैजोरिटी यह  चाहती  हो
 कि
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 प्राविडेंट  फंड
 न

 रहे
 नौ

 हम
 को  यकीन

 वाले
 बैंकों  के  दावों  की  वसूली  के  लिये  जो  कदम

 हो  जाये  कि  कारखाने दार  वकर्स  को  धोखा  उठाये  जानें  वाले  os G  उन  को  afar

 नहीं  दे  रहे  हें  प्रौढ़  यह  चीज  ast  के  हक  में  रूप  से  तय  कर  लिया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध

 है  कि  प्राविडेंट  फंड  जारी  रखा  जाय  में  श्रावक  खर्चा  भी  कर  लिया  गया  है  ।

 तो  हम  ae  करेंगे  कि  जितने  दिनों  के  लिये  न्यायालय  सम्बन्धी  इतने  भारी  खर्चे  के

 जरुरत हो  Wiharve  फंड  अमल  में  न  न»  कारण  at  परिसमापंकों  के  पास  रुपय  की

 इस  में  हमें  कोई  दिक्कत  नहीं  feet  ।  कमी हो  गई  है  |  सितम्बर  QEVE F ACHTIT में  सरकार

 सदर  यह  कह  यह  बिल  पास  किया  ने  उस  समय  प्रचलित  कानों  की  भ्र पर्याप्तता

 जाय  मेरी  अरज  है  ।  के  कारण  एक  प्रध्यादेद  जारी  किया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्  यह  है  कि  :  इस  के  बाद  हमें  तीन  या  चार  वर्ष  का

 हो  चुका  है  ।  यदि  सरकार  न  सारे  मामले  पर को  पारित  किया  जाये  |

 गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  दिया  होता
 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  |

 दारों  के  हितों  की  ठीक  तरह  से  रक्षा  हो  सकती

 थी  ।  इस  fara  में  सरकार  ने  जो  उदासीनता

 बेकिंग  समवाय  वह  वास्तव  में  लज्जाजनक

 है  ।
 विधेय  barat

 उपाध्यक्ष  महोदय

 Udo  भारतीय  समवाय  afafrare  के  ग्रन्थित
 चर्चा  चल  रही  है  ।  श्री  एच  ०  कि

 परिसमापकों  के  लिये  ae  आवश्यक  था  कि
 मुकर्जी  ह

 वे  परिसमापन  श्रीदेवी  के  एक  महीने  के  अन्दर
 एच०  एन०  मुकर्जी

 भ्रौर  अंशदाताश्यों  की  एक  बैठक
 :  विधेयक  के  उद्देश्यों  ate  कारणों

 बुलाये  जो  परिसमापक ों  के  साथ  कार्य  करने  के
 के  विवरण को  देखने  से  पता  चलता  है  कि

 लिये  निरीक्षण  की  नियुक्ति
 कानून  के  द्वारा  सरकार  रुपया  जमा  करने

 करे  ।  कानन  में  यह  उपबन्ध  भी  कि
 वालों  तकलीफें  दूर  करना  चाहती  है  ।

 परिसमापक  लेनदारों  त्र  अ्रंश्दातात्रों  के
 में  समझता  हूं  कि  सरकार  अपनी  ate

 इन  प्रतिनिधियों  द्वारा  पारित  संकल्पों  की

 से  ही  खोली  हें  ।  यह  विधेयक  वास्तव  में  mt  उचित  ध्यान  परन्तु  इन मे ंसे
 zat  पहले  लाया  जाना  चाहियें था  ॥

 किसी  बात  का  ख्याल  नहीं  रखा  गया  है  ।

 ग्राम  तौर  से  sal  की  हालत  १९४७ से  श्र  बेकिंग  समवाय  REE

 खराब  होने  लगी  थी  ।  बेक  परिसमापन  जिसे हम  wa  संशोधित  कर  रहे  न्यायालय

 कार्यवाही  समिति  की  रिपोर्ट  के  को  यह  अधिकार  दे  दिया  गया  है  कि  उन  के

 बंगाल  के  ७८  बैंकों  में  जिन  का  लिये  लेनदारों  की  बैठक  बुलवाना  या  समिति

 परिसमापन  हो  रहा
 था  ,  केवल  एक  बेक  ही

 को  नियुक्त  करना  श्रावक  नहीं  ।  मेरी

 अपने  साधारण  लेनदारों  दस  प्रतिशत  शिकायत यह  है  कि  इस  कौर  सरकार  ने  बहुत

 लाभांश  दे  सका  था  |  मेरा  st  यह  है  कि  कम  ध्यान  दिया  है  ।  में  झ्राश्या  करता  था  कि

 इतनी  देर  से  लाया  यह  कानून  अधिक  इंस  संशोधन  विधेयक  में  इस  विषय  में  कोई

 लोगों  को  फायदा  नहीं  पहुंचा  सकेगा  ।  उपबन्ध  परन्तु  ऐसा  कुछ  नहीं  किया

 मुझे  पता  चला  है  fe  परिसमापित  किये  जाने  गया है  ।
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 को  कुछ  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  इसीलिये
 जहां  तक  पश्चिमी बंगाल  का  सम्बन्ध

 म॑  इस  विषय  पर  यहां  जोर  दे  रहा
 = ल  ।

 इस  राज्य  को  ौर  न्रावनकोर-क्रोचीन

 राज्य  को  जहां  तक  गेर  सरकारी  परिसमापक ों  का बैंकों  के  परिसमापन  से  बहुत

 सम्बन्ध  gap  परिसमापन  कार्यवाही  समिति न्‌कसं  हगा है  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  न्यायालय

 परिसमापक ों  के  जरिये  ८०  बंकों का का
 ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  तौर  से

 पन
 कर  रहे

 त्व
 @  ।  इन  परिसमापक ों में  से

 परिसमापन  का  काम  अर कुशलतापूर्वक  श्र

 अधिकतर  लोग  वकील  हैं  ।  बेकिंग  समवाय  बहुत  धीरे  धीरे  gar  है  ।  यदि  इस  ५५  में

 अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  उच्च  न्यायालयों  एक  उचित  जांच  हो  तो  पता  चलेगा  कि  इन

 को  परिसमापन  कार्यवाही  को  कम  खर्चीला  लोगों  ने  पूरी  तरह  से  भ्र पने  कत्तव्य  नहीं

 निभाये  = ठ  ।  इन  लोगों  ने  न्यायालयों को बचाने  कौर  उसे  जल्दी  खत्म  करने  के  लिये

 नियम  बनाने  के  बारे  में  भ्र धि कार  दिये
 न  तो  रिपोर्ट  पेश  की  हैं  न  ही  लेनदारों  कीਂ

 सूची  तय  की  है  कौर  हिसाब  किताब  ठीक
 गये  थे  ।  परन्तु  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  नें

 चार  व्  के  समय  में  भी  इन  नियमों  को  रखा है  ।  बहुत  कम  मामलों  में  बैंकों  के  निदेशकों

 बनाना  उचित  नहीं  समझा  ।  बताया  जाता  के  विरुद्ध  कार्यवाही की  गई  है  ।  जेसा  कि

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  प्रधान
 है  कि  समय  की  कमी  के  कारण  कलकत्ता

 ने  कहा  है  वकीलों  ate  सालिसिटर ों
 उच्च  न्यायालय  ऐसा  नहीं कर  सका  ।  इस

 पर  बहुत  खर्चा  किया  गया  है  ।  बेक  परिसमापन
 से  प्रकट  होता  है  कि  बंगाल  में  लेनदारों  कौर

 कार्यवाही  समिति  ने  भी  इसी  तरह  के  आरोप
 व्यापारियों के  प्रति  कितनी  उदासीनता

 लगाये  हें  ।  उस  न  कहा  है  कि
 दिखाई जा  रही  है  ।  कलकत्ता उच्च  न्यायालय

 ने  अपने  सरकारी  रिसीवर को  अपने  काम
 ने  व्यर्थ  का  बहुत  सा  खर्चा  किया  है  ।  जरा

 के
 ४४  बैंको ंके  परिसमापन का

 जरा  सी  बात  पर  हजारों  कौर  लाखों  रुपये

 काम  श्र  दे  दिया  है  ।  यह  इसलिये  नहीं
 खर्च  हुए  हूँ  ।  इस  के

 परिसमापन

 कायंवाही
 में  एकसमानता  नहीं

 किया  गया  है  कि  इन  त्रों  पर  न्यायालय

 है  ।  में  ड्राप  को  पचासों  उदाहरण  दे

 के  एक  अधिकारी की
 निगरानी  रहे  बल्कि

 हूं  जिन  में  श्राप  देखेंगे  कि  न्या

 इस  का  कारण यह  कि  कोई
 गैर

 यात्रियों  नें  किस  प्रकार  काम  किया

 e  परिसमापक इन  बैंकों  के  जिन  के
 है  ।  न्यायालयों को  इस  तरह के

 पास  कोई  पैसा  नहीं  परिसमापन  कायें
 देते  समय  हमें  सावधानी  से

 के  तैयार  नहीं  थे
 ।

 परन्तु  नाथ  बेक
 चाहिये  |

 के  मामले में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय ने

 २.०००  रुपये  प्रति  मास  पर  तीन  परिसमापक  ४  स०  qo

 नियुक्त  किये  थे  six  यही  वजह  है  कि

 क्या  में
 बैंक  के  परिसमापक ों को  रुपया  देनें  पर

 उपाध्यक्ष  महोदय

 R,RO,R2  Fo  ~  आने  खर्च  हुए  हैं  ।
 न्यायालय  के  परिसमापकों  को  ही

 करने  का  उपबन्ध  नहीं  है  ।
 में  श्राप को  यह  सत्य इस  लिये  बता

 हूं  कि
 श्राप

 को
 पता  लगे  कि  न्यायालयों  श्री  एच०  एन ०  ग्क्ज

 :
 उस  में  उच्च

 न्यायालय के  भ्र पने  विवेक  का  प्रयोग  करने ने  इस  सम्बन्ध में  किस  तरह  से  काम  किया

 चूंकि  प्रस्तुत  विधेयक
 में

 उच्च  न्यायालय
 नयों  झर  पुराने  परिसमापक ों  को  रखे  रहने  का
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 उपबन्ध  है  ।  वर्तमान  परिसमापक ों  के  कार्य  को  न्यायाधीश यह  समझेंगे  कि  ऐसा  करना

 देखते  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  बहुत  करने  वालों  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 खतरनाक  होगा {  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  इस  विधेयक  के

 खंड  ६  के  gaia  प्रस्तावित  aq  खंड
 श्री  ए०  सी०  रहा  उच्च  न्यायालय  का

 ३८५  क  (३)  के  परन्तुक  में  कहा  गया  है  कि
 विकल्प  बहुत  अधिक  सीमित  है  ।  में  नहीं

 समझता  कि  उच्च  न्यायालय  का  कोई
 यदि  उच्च  न्यायालय यह  समझेगा कि  न्यायालय

 परिसमापक  की  नियुक्ति  जमा  करने  वालों
 धीरा  विचाराधीन  मामलों  में  उस  विकल्प

 का  प्रयोग  करेगा  ।  सारे  मामले  न्यायालय  के
 के  हित  में  न  होगी  वह  सरकारी  परिसमापक

 के  पद  पर  नियुक्त  व्यक्ति  से  ही  काम  करते

 परिसमापकों को  सौंप  जायेंगे  ।  केवल

 उन्हीं  मामलों  में
 रहने  के  लिय  कह  सकता  है  ।  तो  पुराने

 ऐसा  नहीं  होगा  जिन
 समापकों का  रहे  चले  कराने  देना  उच्च

 में  न्यायाधीश  यह  समझेंगे  ऐसा
 क्यों

 के
 विवेक

 पर  निर्भर  करता  में
 इस

 करने से  जमा  करने  वाले  लोगों  को  नुकसान
 उपबन्ध के  खिलाफ  हूं

 ।  यद्यपि
 में  ने  इस  सम्बन्ध

 होगा  यह  area  लिखित
 में  जारी  किया  जाना

 में  कोई  संशोधन  नहीं  रखा  है  परन्तु  मेरा  सुझाव
 होगा  ।

 है  कि  इस  परन्तुक  को  हटा  दिया  जाये  ।

 लेनदारों  को  जो  प्रभुत्व  हुमा  है  उसी  के श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :
 मेरी  कठिनाई

 आधार पर  में  यह  सब  कह  रहा  हूं  ।  बैंकों
 यह  है  कि  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  प्रधान

 न्यायाधीश  ने  उपमंत्री  को  एक
 के  परिसमापन  में  न्यायालयों  ने  लेनदारों

 के  हितों  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  है  ।  वर्तमान

 पंत्र  लिखा  है  जिस  में  उन्हों  ने  कहा  है  कि
 परिसमापक ों का  चले  बहुत

 पहले  से  नियुक्त  परिसमापक  को  हटाना
 खतरनाक  है  ।

 आसान
 नहीं  होगा  कयों  कि  समवाय  अघिनियम

 के  झन्तगंत  उसे  किसी
 खास

 वजह  से  ही
 इन  छोट  छोटे  बैंकों  में  छोटे  छोटे

 हटाया  जा  सकता  इसलिये  wr  तौर
 रियों  कौर  गरीब  गांव  वालों  का  रुपया

 से  परिसमापन  कार्यवाही  उन्हीं  परिसमापक ों

 होता है  ।  चंकी  इन  की  देख  भाल  का  कोई
 द्वारा  होगी जो  इस  समय  नियुक्त हैं  ।  इस

 विद्रोह  अच्छा  प्रबन्ध  नहीं  होता  इसी  लिये
 बात से  पता  चलता है  कि  न्यायालय  अपने

 इन  का  दिवाला  निकलता  है  ।  इन  बैंकों के
 विवेक  का  किस  प्रकार  प्रयोग  करेंगे  ।

 परिसमापन  का  कार्य  बैरिस्टरों को  दिया

 श्री  ए  ato  रहा
 :  इसी  कठिनाई  को  जाता है  जिन  की  या  तो प्रैक्टिस  इतनी  होती

 टूर  करने के  लिये
 a

 स्वयं  उच्च
 न्यायालय  है  कि  वे  बैंकों की  a  उचित  ध्यान  नहीं

 दे  पाति  या  जो  केवल  इन  परिसमापन के  प्रधान  न्यायाधीश  के  सुझाव  पर  ही  हम  ने

 इस  विधेयक  में  पर्याप्त  उपबन्ध  कर  दिया  है  ।  वाहियों से  छी  सारा  पैसा  वसूल  करते  हैं

 ara  ने  अभी  जो  कहा  है  वह  तो  वर्तमान  ae  जो  इस  कार्यवाही  को  उचित  रूप  से

 कानून  के  अन्तर्गत
 दी

 गई  व्यवस्था  है
 ।  चलाने के  लिये  प्रशिक्षित नहीं  होते  #

 परन्तु  हम  ने  ठीक  इस  के  विपरीत  उपबन्ध  मेरी  शिकायत  यह  है  कि  लोगों  के  पैसे  के

 किया हैं  ।  सब  मामलों  को  न्यायालय के  साथ  इस  तरह  से  खेलना  एक  बहुत
 गलत

 परिसमापक ों  को  सौंप  दिया  केवल  चीज़  है  ।  ara  को  इस  तरह  का  एक  नियम

 वही  मामले  नहीं  सौंपे  जायेंगे  जिन  के  विषय में  चाहिये  जिस  से  परिसमापक ों
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 लिये
 दस  या पन्द्रह वर्ष  के  भ्रनुभव वाले  वकील  विलम्ब  किया  है

 ।  यह  सरकार
 की  भूल  थी

 नियुक्त  हों  ।  fe  उस  ने  प्रभी  तक  बैंकों  की  समापन  प्रक्रिया

 मीडिया  करता  हूं  कि  सरकार  इन
 के  लिए  कोई  उपयुक्त  विधान  बनाया

 सब  बातों की  कौर  ध्यान  देगी  इस
 इस  से  उस  की  भ्र दूरदर्शिता  का  पता  चलता है

 |

 यदि  यह  विधान  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम
 कानून  में  ऐसे  उपबन्ध  करेगी  जिस  से

 १९४९  में  सम्मिलित  किया  गया  होता  at
 लेनदारों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।

 जमा  करने  वालों  को  कुछ  लाख  रुपय  कौर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कूछ  दिन  पूर्व  श्री  मिल  जाते  |

 एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  ने  विधेयक  को

 एक  प्रवर  समिति  के  निर्दिष्ट करने  के  लिए

 विधेयक  का  सब  से  महत्वपूर्ण  उपबन्ध

 उच्च  न्यायालयों  द्वारा  न्यायालय  समापक

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।  किन्तु  उस  समय
 की  नियुक्ति के  बारे  में  है

 ।  इस  सम्बन्ध में
 उन्हों  ने  नाम  नहीं  बतलाये  थे  ।  अब  उन्होंने

 मेरा  सुझाव यह  है  कि  सब  मामलों में  रिज
 नाम दे  दिय  और  में  प्रस्ताव फिर  पढ़ता  बैंक को  सरकारी  समापक  नियुक्त  करना

 हैं
 ताकि

 इस  पर  भी चर्चा की  जा  सके  ।  चाहिए  यह  उच्च  न्यायालयों  के  अ्रधीक्षण

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ठुका  कि
 :  निरीक्षण  में  समापन  कार्यवाही  करेगा  ।

 को  श्री  रीडिंग  श्री  मेरे  विचार  में  सरकार  को  या  राजीव  बेक

 ग्रंथ  एम०
 को  यह  उत्तरदायित्व संभालने  में  कोई श्री

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  श्री  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  |

 श्री  टी०  बी०  विट्ठल राव  श्री  बी  दास  :
 में  इस

 बेकिंग

 श्री  एस०  वी०  डा०  राम  सुभग  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  किन्तु  में  समझता

 श्री  दिवान चन्द  श्री  झूलन  हूं  कि  सरकार  को  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी

 विश्वानाथ  श्री  स्याम नन्दन  चाहिए  कि  रिज़र्व  बेक  वस्तुतः  एक  राष्ट्रीय

 सरदार  हुक्म  श्री  to  सी ०  श्री  an के  रूप  में  काम  करे  उन  छोटे  छोटे
 ~

 टी०  Fo  चौधरी  we  प्रस्तावक  को  एक  बैंकों को  जो  कि  छोटे  उद्योगों को  विकसित

 प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  तथा  प्रवर  समिति  कर  रहे  सहायता  दे  ।  रिजर्व  बैंक  कौर

 को  प्रतिवेदन भ्र गले  सत्र  के  पहले  इस  की  इम्पीरियल  बेक  केवल  बड़े

 सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  उपस्थित  करने
 उद्योगों  शौर  व्यापार  के  हित  में  काम  कर

 शका  fae  दिया  जाये  0.0
 रहे  जिस

 का
 एक  बड़ा  भाग  विदेशियों के

 डा०  एम०  एम  दास  (  हाथ  में  है  ।  यह  बहुत  खेद  को  बात  है  कि  प्रभी

 अनुसूचित  मुझे  हम है  कि
 तक  इम्पीरियल  बेक  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं

 बैंकों  के  समापन  at  विनियमित  करने  केਂ  किया  गया  ।  सुना  है  fe  इम्पीरियल बैंक  में

 लिए  सरकार  ने  ग्रामीण  एकਂ  व्यापक  विधेयक  श्री  बहुत  कम  युरोपियन  रह  गये  हें
 ।

 किन्तु

 सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस
 विधेयक  ford  बैंक  को  सदन  के  सामने इस  बात  का

 बैंक केਂ से  देश  के  saa  लोगों को  जिन्हों ने  उत्तर  देना  होगा  कि  इम्पीरियल

 बैंकों में  रुपया  जमा  करा  रखा  बहुत  लाभ  नियन्त्रण  में  जो  लिखित  या  ware  बकाया

 होगा  |  साथ  ही  मुझे  खेद
 भी

 है  कि  उस  का  क्या  हुजरा  है
 ?

 क्या  वह
 wa  भी

 सरकार  ने  इस  विधेयक  को  लाने  में  इतना  ८  बैंक  शर  इम्पीरियल बेक  के  नियन्त्रण
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 में  मेरे  विचार  में  इम्पी  रियल  बेंक  का  उचित  है  किन्तु  में  इस  की  प्रशंसा  तब  कर  सकूंगा

 रूप से  राष्ट्रीयकरण  afar है  ।  ये  दोनों  जब  कि  fore  बेक  राष्ट्रीय  हितों  को  ध्यान  में

 बंक
 रूप  से  ara  कर  रहे  हैं  रखकर  काय  करेगा  बेकिंग  के  मामलों

 देश  की  वास्तविक  अ्रावद्यकताग्रों  को  ध्यान में  में  इंग्लैंड  शर  भ्र मे रिका  की  नकल  करना

 wal  रखते  ।  न  ही  इन्हों  ने  छोटे  बैंकों  को  छोड़  देगा  ।

 कोई  सहायता  दी  है  ।  पहले  रिज़र्व  बैंक
 इन  छोटे  tea  बलों  का

 ने  छोटे  अनुसूचित तथा  अनुसूचित  बैंकों
 के  दिवाला नहीं  निकलने  देना  चाहिए ।  भ्रंग्रेजों

 सम्बन्ध  में  ऐसे  नियम  बनाये  थे  कि  ये  बैंक  उन

 का  पालन '  नहीं  कर  संकते  थे  ।  जिस  तरीके

 ने  भारत  के  निजी  बैंकों  को  पनपने  नहीं

 दिया  जिसका  फल  यह  gat  कि  मध्य  प्रदेश
 a  fore  बेंक  इन  बैंकों  पर  नियन्त्रण  रखता

 के  दागा  जैसे  बड़े  बड़े  बैंकरों  का  भी  दिवाला

 वह  हमारे  देश  की  स्थिति  के  भ्रनुकूल

 नहीं था  ।  बैंक  का  अध्यक्ष एक  सच्चा
 पिट  गया  ।  wa  तो  हमारी  अपनी  सरकार है

 परन्तु  हम  ग्रामीणों  के  स्वभाव  को  नहीं

 राष्ट्रवादी  जो  यह  समझ  सके
 समझते  ।  यह  ठीक  है  कि  बात  सर्टीफिकेट

 किਂ  इस  का  काम  उद्योगों  are  कृषि  को  आर्थिक  तथा  डाकखाने के  सर्टिफिकेटों द्वारा  धन

 सहायता देना  है  ।
 जमा  जा  सकता है  परन्तु  उस  धन  का

 श्री  vo  सी०  रिवेंज  बैंक  प्रयोगਂ कैसे  होता  है  ?  हमारे  व्यापार

 नियम  को  संशोधित करने  के  लिए  एक  श्र  तथा  राष्ट्रीय  जीवन  के  प्राथमिक  पहलू  का  विकास

 विधेयक है  |  करने  वाले  तो  छोटे  छोटे  बेकर  साहूकार

 डाकखाने  में  रुपया  जमा  होने  से  उद्योगों
 श्री  बी०  दास  :  wet  बात  है  ।  में

 के  विकास में  सहायता नहीं  मिलती  ।
 चाहता हूं  कि  इस  के  सेब  कृत्यों का

 करण  होना  चाहिए ।  इस  ने  अनुसूचित  में  मानता  हूं  कि  श्री  धीरेन  मित्रा  ने  यह

 बैंको ंको  विकसित करने  में  कभी  कोई  सहायता  रिपोर्टे  तैयार  कर  के  देश  की  बड़ी  सेवा  की  है

 नहीं  दी
 ।

 कलकत्ता  में  छोटे  छोटे  उद्योगों
 ने

 परन्तु  मुझे  एक  बात  शर  कहनी  है  कौर  वह

 इस  बात पर  विचार  करने  के  लिए  कि  वे  यह  कि  इस  देश  में  बेकिंग  बड़ी  कठिन  हो  गयी

 बेंको ंके  कमंचारी उन  की  समृद्धि में

 समिति
 नियुक्त  की  थी  ।  किन्तु  समिति  ने  सहायक  नहीं  होते  |  बैंक  का  कलक  पूरे  पांच

 यह  wa  किया  कि  छोटे  उद्योगों  को  कोई  बजे  उठ  जाता  है  उस  ने  ३५०  रुपये
 ४

 वित्त  नहीं  मिल  बं योंकि  छोटे  बैक  की  रकम  लिखते समय  अभी ३  और  ४५  aT

 तो  रहे  नहीं  ।  उन्हें  १४  प्रतिशत  की  दर  से  आंकड़ा ही  लिखा  हो  ।  बैंक
 कर्मचारियों

 का

 ऋण  लेना  पड़ता  है  भ्र ौर  कभी  कभी  तो  रुपया
 मज़दूर  संगठन  हानिकर है  ।  प्रति  दिन  हम

 लेने  के  लिए  काबलियों  के  पास  जाना  पड़ता

 वर्तमान  स्थितिਂ  बहुत  शोचनीय है  क्योंकि  पढ़ते  भारत  के  गज़ट  को  देख  कर
 तो

 छोटे  बैंक  बड़े  बेंकों  के  मुकाबले के  सामने  ऐसा  लगता है  कि  रिज़र्व  इम्पीरियल बेक

 ate  ford बैंक  कौर  इसके  सहायक  arm  इण्डिया  अथवा  बैंक  बड़ौदा

 रियल  बैंक  के  कठोर  कौर  निर्देयतापुर्ण वासन  प्रिया  बैंक  arn  इंडिया  के  अतिरिक्त  घर

 के
 समने  ठहर  नहीं  संकते  ।  में  तो  देश  का  कोई  भेक  रहेगा  ही  नहीं

 ।
 इस  से  मुझे  बड़ी

 आर्थिक  विकास  देखना  चाहता  हूं  ।  मुझे  हुये  चिन्ता  होती  है
 ।

 में  वह  दिन  देखना  चाहता  हूं

 है  कि  सरकार  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जब  रिज़र्व बेक  हमारे  देश  के  विकास में  पूरा
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 श्री  बी०

 योगदान  देगा  ।  में  यह  विधेयक रखने  पर  पर  यह  स्पष्ट नहीं  किया  गया  कि  मुख्य  जिरह

 श्री  रहा  की  सराहना  करता  हूं  कौर  कौन  करेगा  ।  यह  ठीक है
 न्यायाधीश

 करता  हूं  कि  इस  का  अच्छा  परिणाम  होगा
 ।  चाहे तो  प्रशन  पूछ  सकते  हें  कौर  परिसमापक

 जिरह  कर  सकता  है  ।  परन्तु  इस  उपबन्ध
 श्री  qo  एम०  त्रिवेदी  )

 तथा

 के  अधीत  सारा  बोझ  उच्च  न्यायालय  पर
 आर .०  Fo  चौधरी  (*terer)  )

 Jso—

 ही  at  पड़ता है
 उपाध्यक्ष महोदय  :  इस  विधेयक  का

 प्रभाव  श्री  चौधरी  पर  तो  नहीं  पड़ता  है  यह  झ्रावश्यक है  कि  जिस  व्यक्ति पर

 लगाया  उस  का  अपना  वकील थी  प्र ०  एम०  त्रिवेदी :  वे  अत्यन्त

 बुद्धिमान  बैंक  में  रुपया  रखते  ही  होना  चाहिए  जो  उस  पहलू  न्यायालय

 नही ंi  के  सामने रखे  ।

 खण्ड ४४५  छ  में  जो  उपबन्ध है  उस  द्वारा

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मेरा  मतलब है  कि

 arr  पर  इस  विधेयक का  कोई  प्रभाव
 श्रमायुक्त द्वारा  बात  कहने  का

 अधिकार

 सीमित हो  गया  है  ।
 नहीं  पड़ता  है  ।

 ot  सर्मा  हम  पर  का
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  ने  सुझाव  दिया  है

 कि  धारो  ३८  क
 के  अधीन  जो  परन्तुक

 गम्भीर
 प्रभाव  पड़ता  है

 ।
 सच  तो  यह  है  कि

 उसे  हटा  दिया  जाय  ।  मेरा  विचार है  कि
 आसाम

 में  ८  या  €  अनुसूचित बैंक  फेल  हुए

 जिन
 में  लगभग  १२  करोड़  रुपया  डूब

 गया
 यह  परन्तुक  रहना  चाहिए

 |
 यह

 न
 रहेगा  तो

 बड़ी  कठिनाई  होगी  ।

 श्री qo  एम०  त्रिवेदी :  जिन  लोगों  का
 में  मानता  हुं  कि  बेक  सम्बन्धी  क्षेत्रों

 में

 इतना  रुपया  डूब  गया  है  उन  से  मुझे  बहुत  बुरी  बातें  होती  हैं
 ।

 बैंक  सम्बन्धी
 क्षत्रों

 में  ही

 सहानुभूति है  ।  नहीं  वरन्‌  सारे  संसार  में  ऐसा  होता  है
 ।

 संशोधन  रखा  गया  है  कि  यह  सीधे  यक  परन्तु  दुनिया  में  ईमानदार  लोग  भी  हूं  जिन
 के

 प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाय  ।  इस  बल  बूते  पर  ईमानदारी से  काम  होता  है
 |

 विधेयक  द्वारा  विधि  में  बहुत  कुछ  रूपभेद  oft  बी०  दास  ने  art  भाषण  में  कहा
 कि

 करने
 की  चेष्टा की  जा  रही  पुराने  बेक  क्लर्कों  के  आन्दोलन के  कारण  व ेपूरे

 नियम
 का

 भाग
 २  क  सारे  का

 सारा
 बदल  साढ़े  चार  बजे  ही  काम  बन्द  कर  देते  हैं

 ।

 दिया  गया  है  ।  कई  ऐसे  उपबन्ध रखे  गए  हैं  परन्तु मुझे  इस  के  बिल्कुल उलट  मामलों

 जिन  का  बहुत  अधिक  प्रभाव  होगा
 ।

 उन  में  का  भी  ज्ञान है  ।  में  स्वयं  एक  मामूली

 कुछ
 तो  मुझे  बड़े  ही  अ्रनोखे  लगे

 ।  एक  से  तो  की  हैसियत से
 बेक

 में  काम
 कर

 चुका  हूं
 ।

 ऐसा  लगता है  कि  उच्च  न्यायालय  मैजिस्ट्रेट  ऐसे  लोग  भी  है  जो  सवेरे  €  साढ़े

 की
 आदालत  हो  कर  रह  जायेगा

 ।
 बजे ही  जा  कर  रात  को  बजे  लौटते हैं  ।

 पिंडित  ठाकुर  दास
 भागंव

 श्रेय  पद  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  काम  करना  जानते  हैं

 पर  मासिक
 me  अपना  ्  निभाते  हैं  ।

 दूसरा  अनोखा  उपबन्ध  यह  है  कि  उच्च  बम्बई  के
 बैंकों

 में  तो  ऐसे  ही  होता

 न्यायालय  द्वारा  निदेशक  या  लेखा-परीक्षक  है  ।  कलकत्ते  की  बात  में  नहीं  कह  सकता  |

 qe  fare  किया  जाना  झात्रद्यक  समझा  जाने  eg  हम  जो  कानून  बना  रहे  हैं  उस  के
 सब
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 में  हमें  बहुत  सावधान होना  चाहिए  ।  उद्देश्यों  चाहता  हूं  ।  अधिक  घनਂ  निकलवाने  को  प्रथा

 तथा  कारणों के  विवरण  में  कहा  गया  है  :
 बहुत  खतरनाक  है  ।  में  पहिले  भी  कभी  यहं

 बंगाल  में  हाल  ही  में  कह  चुका  हूं  कि  राय-कर  विभाग  ale  गृहिणी

 ८२  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  इकट्ठे  दोनों  ही  विचारधारा  एक  सी  होती  हैं  |

 किये  गये  ।  उन  से  मालूम  होता  है  कि  राय-कर  विभाग  सामान्यतया  अधिक

 जब  कि  परिसमापन  का  खर्चे  ३९८१  निकलवाये गये  धन  को  गलती  से  उस  व्यक्ति

 लाख  रुपये  बेठा  परन्तु  रुपया  जमा  कराने  की  समझ  कर  उस  पर  कर  ले  लेता  है  |

 वालों को  कुल  Lo  RS  लाख  रुपये ही  ate  गृहिणीਂ  विशेष  रूप  से  आजकल  की

 लौटाये गये  जिनमें  से  PUrRe  लाख  mast  पढ़ी  हुई  गृहमंत्री  उस  राशि  को  उस

 रुपये की  रकम  एक  बेक  ने  दी  ी
 व्यक्ति  की  पूंजी  समझ  लेती  है  प्रौढ़  इस

 प्रकार  झगड़ा  हो  जाता  बेकिंग के  सामान्य
 यह  बड़ी  बुरी  बात  परन्तु यह  विधेयक

 किस  मज़े  की  दवा  है
 ?

 हमें  इस  प्रशन पर  भी
 क्षेत्र में  भी  इसीਂ  के  कारण  श्री  तक  इतनी

 विचार  करना  है  ।  क्या  केवलਂ  सरकारी  शरारतें हुई  जब  तक  किसी  बैंक  के  समापन

 समापन  की  नियुक्ति  से  ही  ae  समस्या  हल  के  पश्चात  तीन  उद्देश्यों से  उस  की  शव  परीक्षा

 हो  जायगी  ?  इन  सब  बातों  पर  विचार  की  जाती  रही  है  ।  सर्वप्रथम  तो  यह  स्वयं

 बैंकरों  को  ही  संरक्षण देने  के  लिये
 की  जाती

 तभी  हो  सकता  है  जब  कि  यह  विधेयक  एक

 प्रवर  समिति  को  भेज  दिया  जाय  जिस  में  है  ।  इस  के  बन्द  होने  से  तुरन्त  पूर्व
 या  पश्चात

 बेक  सम्बन्धी  अनुभव  वाले  माननीय  सदस्य  न्यायालय  निदेशकों  श्र  कर्मचारियों  को

 दुर्व्यवहार  से  बचाने  के  लिये  यह  संरक्षण

 इसलिए  में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  देता  है  ।  दूसरा  उद्देश्य  न्यायालय
 में  काम  करने

 वाले  को  काम  देना  होता  हैं  । करूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  नਂ  करें  बल्क

 ar  प्रश्नों  पर  विचार  करें  ।  परिसीमन
 तीसरे  यह  ऋण  लेने  वालों  से  अच्छी  प्रकार

 विधि  तो  za  विधेयक  में  दी  गई  उस
 ऋण  कीਂ  वसुली  करवाता  है  ।  क्योंकि  संचालक

 को  ४  प्रतिशत  पारिश्रमिक  मिलता  है  ।
 प्रक्रिया से  समाप्त हो  जाती है  जो  देय  राशि

 के  वापिस  लौटाने  के  लिए  निश्चित  की  गई  है  |  वह  शीघ्रातिशीघ्र  निर्दयता  से  ऋण  वसूल

 करता  है  ।  इस  विधेयक  से  ऋण  की  भ्र्च्छी
 जिन  लोगों  ने  बंक  में  कभी  दिलचस्पी  न  ली

 हो  ale  सौभाग्य  या  दुर्भाग्य  से  बैंक  के  निर्देशक
 प्रकार  वसूली  हो  सकेगी  ate  बैंक  के  टूटने

 के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  दण्ड  भी  मिल
 बन  गये  हों  क्या  कुछ  रुपयों  के  लिए  उन  का

 सकेगा  ।  अतः  में  इस  विधेयक  को  हुये
 पीछा  करना  उचित  है  ?

 से  स्वागतਂ  करता हूं
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री

 प्रवर  समिति  को  यह  विधेयक  सौंपने  के  सुझाव  किन्तु  में  विधेयक  के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध

 को  स्वीकार  करें  ।  एक  सुचित  प्रवर  समिति  में  कुछ  कहना  चाहता  तराशा  है  माननीय

 बनाई  जाय  श्र  उस  से  कहा  जाय  कि  मंत्री  उन  पर  विचार  करेंगे  ।  इस  विधेयक

 दीवार  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करे  ।  के  प्रस्तावक  ने  afer  प्रणाली  की  बुराईयों

 आर०  Fo  चौधरी  :  मुझ  को  दूर  करने  का  जो  प्रयत्न  किया  है  उस  कें

 यद्यपि  बैंकिंग  जैसे  शुष्क  विषय  में  कोई  लिये  में  उन्हें  बधाई  देता हूं
 ।  किन्तु  एक

 अधिक रुचि  नहीं  किन्तु  में  जमा  पूंजी  से  सलना  व्यवसायी  के  रूप  में  इस  विधेयक  में  रखी  गयी

 धन  निकलवाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  संक्षिप्त  भ्रभियेगਂ  चलाने  की  विधि  पर
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 मुझे  ग्रा पत्ति है
 ।  श्राप  जानते  हैं  न्यायालय  देय  धन  को  शेष  भू राजस्व

 के  रूप

 कि  सामान्य  न्यायालयों  में  संक्षिप्त  अभियोग  में  उगाहने  का  रादेश  दे  सकता  है  ।
 यह  तो

 दो

 निजी  व्यक्तियों का  झगड़ा  है  ।  इसमें  सरकार तभी  चलाये  जाते  हूं  जब  चुराई  हुई  या  सुजन

 की  हुई  सम्पत्ति  का  मूल्य  ५०  रुपये  से  अधिक  या  राज्य  के  हस्तक्षेप  की  कोई  आवश्यकता

 न  हो  ।  इस  में  तो  बड़ीਂ  बड़ी  राशियों  का  मामल  नहीं  ।  जब  कोई  एक  व्यक्ति  दूसरे से  प्रश्नों

 हो  सकता  है  और  फिर  भी  उच्च  न्यायालय  को
 धन  वसूल  कर  रहा  हो  तो  इस  ढंग

 को
 श्रपनाना

 संक्षिप्त  रूप  रो  अ्रभियोग  चलाने  का  अधिकार
 ठीक  नहीं ।  माननीय  मंत्री  से  मेरी  प्रार्थना

 सत्यता  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  यह
 है  कि  वे  इस  खण्ड  पर  विचार  करें

 ।
 यह

 खण्ड

 नहीं  दिया  gare  fH  किनਂ  मामलों  में  संक्षिप्त
 vy  टी  का  उपखण्ड  (3)

 रूप से  .  aha  चलाया जा  सकता  है  कौर

 जैसा  कि  मुझे  ज्ञात  हुआ  शेष  भू राजस्व किन  मामलों  में  संक्षिप्त  रूप  से  अभियोग
 को  वसूल  करने  का  एक  ढंग  बन्दी  बनाना  भी

 नहीं  चलाया जा  सकता  ।  अपील  सम्बन्धी

 उपबन्धों के  बारे  में  यह  विधेयक  स्पष्ट  नहीं  है  ।  है  ।  किसी  व्यक्त  राज्य
 के  ऋण

 को

 वसूल करने  के  लिये  बन्दी  बनाने  के  ढंग
 को

 विधेयक  में  यह  लिखा  हुआ  है  कि
 उच्च

 अपनाना  बहुत  आपत्तिजनक है
 ।

 यह  संविधान
 न्यायालय  ऐसे  नियम  बनायेगा  जिन  में  यहं

 की  भावना के  विरुद्ध  है  ate  सभी
 देशों

 के
 दिया  म्  होगा  कि  किस  प्रकार  के  मामलों  में

 विधान के  भी  विरुद्ध  है  ।  इस  पर  मुझे
 अपील  की  ग्राम  दी  जा  सकतीਂ  है  श्र  किस

 प्रकार  के  मामलों  में  अपील  की  आज्ञा  नहीं
 बहुत  आपत्ति  है  कौर  प्राशि  हैं  कि  माननीय

 मंत्री  मेरे  दृष्टिकोण  को  स्वीकार  करवे
 विशेष

 दी  जायेगी
 ।

 में  माननीय  मंत्री  से

 रूप  से  इस  उपखण्ड  को  हटा  देंगे  ।

 यह  कहूंगा  वे  इस  बात  पर  विचार

 में  यह  कहूंगा  कि  उच्च  न्यायालय
 एक  और  चीज़  जिसका  मेरे  पुर्वेवक्‍्ता

 में  छोटे-मोटे  afar  नहीं  जाने
 श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  ने  भी  उल्लेख  किया  था

 चाहियें  ।  क्योंकि  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय
 इस  विधेयक  का  परिसीमन  सम्बन्धी  खण्ड  हैं

 दे  दिये  जाने  पर  उन  की  अरपिल  नहीं की  जा  जो  परिसीमन  अधिनियम  के  सभी  उपबन्धों

 सकेगी
 को  लांघ गया  है  श्र  इसमें  यह  लिखा  है  कि

 fed  निदेशक  से  दय  घन  को  वसूल  करने इस  के  अतिरिक्त  उच्च  न्यायालय  में

 afar  चलाने  परਂ  बहुत  खर्च  भ्राता  है  |  के  लिये  अ्रवधि
 की

 कोई  सीमा  नहीं  है
 ।

 यदि

 हम  व्यापार  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  निदेशकों ऋण  लेने  वालों  को  संक्षिप्त  अभियोग  से  बहुत

 असुविधा  होगी  ।  जितना  अधिक  उच्च  से  उन  के  जीवनकाल  में  तीन  वर्ष  के  अन्दर

 न्यायालय  होगा  अपील ोय  न्यायालय  में  ही  सारी  राशि  वसूल  कर  लेनी  चाहिए  ।  उनके

 उतना  ही  कम  न्याय  होने  की  तराशा  होती  है  पौधों  श्र  प्रयोगों  से  उसे  वसूल  करने  के  लिये

 इस  प्रकार के  सभी  झ्रापराधिक  मामलों  का  भ्रनन्तकाल  तक  छोड़  देने  का  समर्थन  नहीं

 किया  जा  सकता  |  निदेशकों  के  लिये
 निर्णय  frat  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जाना

 गच  ।  सीमित  waft  के  खण्ड  को  निकाल  देना

 इसके  बाद  मुझे  सबसे  अ्रधघिक  आपत्ति  चाहिए ।  अन्य  ऋणों  के
 सम्बन्ध

 में  १२  वर्ष

 इस  उपबन्ध
 को

 सम्मिलित  करने  पर  है  जिसमें
 की  अ्रवधि  है  ।  प्रतिभूति  के  बिना  या  न-पंजीबद्ध

 ug  दिया  gar  है  कि  कुछ  मामलों  में  उच्च
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 अवधि  केवल  तीन  वर्ष  होती  है  |  परन्तु  यहां  श्री  आर०  क  ०  चौधरी  :  कौर  सब  चीजों

 वसूली की  अवधि  १२  वर्ष  रखी  गई  है
 ।  मेरा  का  पता  कसे  लगता  है  ?  जमा  करवाने  वाले

 यह  कहना  है  कि  waft  कुछ  निश्चित  कौर  निर्धन  व्यक्तियों  को  २००  रुपये  था  ३००

 उचित  होनी  श्रनिद्चित  नहीं  होनी  रुपये  मिल  जाने  से  कुछ  तो  राहत  मिलेगी  ।

 चाहिए  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  यह  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  इस  उपबन्ध  के

 रोध  है  कि  उन्हें  इन  खण्डों  को  पारित  करवाने  अधीन  दी  जाने  वाली  राशि  बढ़ा  देनी  चाहिये

 का  आग्रह  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 कौर  वहू  जमा  करवाने  वाले  निधन  व्यक्तियों

 को  मिलनी  चाहिये  ।

 में  थोड़ी  थोड़ी  राशि  जमा  करवान  वालों

 रिज़र्व  बैंक  के  बारे  में
 तो

 चुप  रहना  ही
 के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं

 ।

 यहां  यह  कहा  गया है  कि  थोड़ी  थोड़ी  राशि  बरच्छा  हे
 ।

 इस  समय  का  तो  मुझे  पता  नहीं

 जमा  करवाने वालों  को  प्राथमिकता  देनी
 किन्तु  EY  या  Reve  में  जब  fed  बेक

 ।  में  यह  कहता  हूं  कि  ये  थोड़ी  थोड़ी
 को  किसी  भी  बेक  को  अनुसूचित  बैंक  घोषित

 राशि  जमा  रखने  वाले  व्यक्ति  तो  निदेशकों  करने  का  एकमात्र  अधिकार  प्राप्त  था  वे

 कुछ  पूछताछ  करके  किसी
 भी

 बेक  को के  विश्वासपात्र  व्यक्ति  ही  होंगे  जिन्हें  बेक

 की  डाँवाँडोल  स्थिति  का  पता  होगा  कौर  वे  सुचित  बेक  घोषित  कर  देते  थे  ।  जनता  यह

 १००  रुपये  या  ५०  रुपये  छोड़  कर  बड़ी  बड़ी  समझती
 थी

 कि  किसी  अनुसूचित  बंक  को

 कठिनाई  होन  पर  रिज  बेक  उसकी  सहायता राशियां  पहले ही  बैंक  से  निकलवा  लेंगे  ।  यह

 आवश्यक  नहीं  कि  थोड़ी  थोड़ी  राशि  वाले  करेगा  ।  में  माननीय  मंत्री  को  यह  चुनौती

 निर्धन  ही  हों  ।  मेन  तो  देखा  है  कि  निर्धन
 देता  हूं  कि  वे  बतलायें  कि  बंगाल में  जो  बेक

 टूटे  हे  रिज़वी
 बेक

 ने  उन  में  से  किस  को  सहायता व्यक्ति  अपनी  सारी  की  सारी  जमा  पूंजी

 बेंकों  में  जमा  करवा  देते  हें  ।  श्राप  को  यह  जान
 दी ?  किसी  बैंक  के  टूटने  के  समय  उसकी  घन

 या
 अन्य  चीज़ों

 से  सहायता  की  गई  थी  ?

 कर  श्राशचयं होगा  कि  ऐसे  १४  बैंक  टूट  गये

 हैं  जिनके  मुख्यालय  प्रान्त  से  बाहर  थे  र  श्री  ए०  Ato  गुहा
 :  नाथ  बेक  की

 इससे  जनसाधारण को  ही  सब  से  अधिक  यता  की  गई  थी  ।

 हानि  हुई  है  ।  बेचारे  साधारण  जन

 भ्रागजनी  इत्यादि  से  डर  कर  प्रश्न  सारा  धन
 श्री  आर०  के

 ०  चौधरी  :  मुझे  उसके  विषय

 में  पता  नहीं है  ।  जनता  को  भी  इस  का
 dat  में

 जमा
 करवा  देते  हें  कौर  सब  कुछ

 पता  नहीं  है  ।
 खो  देते  हें  उन्हें  तो  १००  रुपये भी  नहीं

 मिलते  ।  मेरी  सम्मति  में  माननीय  मंत्री  को  सभापति  महोदय  :  कान्ती  |

 यह  राशि  बढ़ा  कर  २००  या  Reo  रुपये तक  माननीय  सदस्य  बहुत  देर  से  बोल  रहे  हें
 ।

 इस

 कर
 देने

 के  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  विधेयक  पर  विचार  की  अवस्था  इतनी

 जिससे  कि  वास्तव  में  थोड़ी  पूंजी  जमा  रखने  पूर्ण  नहीं  कि
 घाचम

 वालों  को  अपितु  थोड़ी  पूंजी  वालों  को  माननीय  सदस्यों  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 लाभ  पहुंच  सके  ।
 वे  बहुत  संक्षेप से  बोलें  ।

 भी  झुन सन वाला  :  श्री  आर०  Ho  चौधरी  :  में  माननीय  मंत्री

 इसका  निश्चय  कौन  करेगा  कि  कोई  निर्धन  से  केवल  यह  कहूंगा  कि  वे  इन  सुझावों  पर

 @  या  नहीं ?  विचार  करें  qa  कौर  भी  सुझाव देने
 थ
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 किन्तु  aa  में  अपना  भाषण  यहीं  समाप्त  धन  मिला  था  उसे  ये  अच्छी  प्रकार  विनियोजित

 नहीं  कर  सके  ।  इसलिये  जनता  का  इन  पर  से

 विश्वास  उठ  गया  |  इसके  कारणों  में  देश  का
 थ्रो  दोष०  ऋण  चौधरी  :  में  इस  विधेयक

 विभाजन  भी  एक  बड़ा  कारण  क्योंकि

 का  तो  स्वागत  करता  हूं  किन्तु  wet  माननीय
 बहुत  से  बैंकों  की  सम्पत्ति  पाकिस्तान  में  थी  ।

 मित्र
 डा०  एम०  एम०  दास

 की  युक्तियों को

 सुन  कर  मुझे  बड़ा  श्रामण्य  |  उन्होंने  कहा  कलकत्ते  में  बहुत  अधिक  हत्या  इत्यादि

 कि  युद्धोत्तर काल  में  सरकार  बैंकों  के  समापन
 के  थन  स्टाक  एक्सचेंज  में  वज्रपात  हुआ

 से  उत्पन्न  स्थिति  को  ध्यान  से  देख  रही  थी  उसके  साथ  ही  जिन  बैंकों  ने  स्टाक  कौर

 भर  उसने  धन  जमा  करवाने  वालों  की  शेयरों  में  रुपया  लगाया  शुभ्रा  था  वे  दिवालिये

 यता के  बहुत  से  अधिनियम पारित  हो  गय े।  परन्तु  उस  समय  सरकार  कौर

 किय े|  frag  बच  ने  कुछ  नहीं  किया  ।

 में  १६४९  के  बाद  से  गत  चार  वर्षों  के
 यह  पुछा  जा  सकता  हे  कि  कया  किया  जा

 सकता  था  ।  हमारे  माननीय  मित्र  श्री  बी ०
 इतिहास  की  कौर  सदन  का  ध्यान  दिलाना

 दास  ने  विंमान  संशोधक  विधेयक  को  ठीक
 चाहता  हुं  ।  PEvE  में  बेकिंग  समवायਂ

 नियम  पारित  किया  गया  था  ।  यदि  श्राप
 ही  एक  नकारात्मक  विधान  कहा  है  ।  यदि

 हम  थोड़ी  थोड़ी  राशि  जमा  करवाने  वालों
 बैंकों  के  टूटने  के  आंकड़ों

 को
 देखें

 तो
 श्राप

 देखेंग ेकि  १९४४  में  ४८  बैंकों  ने  अपना  कार्य
 भर

 उन  बेंकों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  जो

 बन्द  कर  Yo  में  ३३  बैंकों
 जैसे  तैसे  काम  चला  रहे  किन्तु  जिनके

 टूटने  का  भय
 तो

 हमें  कुछ  ठोस  उपाय  करने PEXR  में  २४  बैंकों  ने  ।  सरकार ने  इन  साढ़े

 तीन  वर्षों  में  केवल  geYo  में  एक  भ्रध्यादेद

 पारित  किया  जिसके  स्थान  पर  बाद  में  RYO  माननीय  उपमंत्री  महोदय को  RERE—FJo

 का  बेकिंग  समवाय  अधिनियम  मेंब्रिटेन  की  ग्रामीण  अ्रवस्था  के  संकट  से

 लागू  किया  गया
 ।

 इससे  केवल  समापन  की  सबक  सीखना  wea  |  विख्यात  अर्थ  विशेषज्ञ

 कार्यवाहियों को  कम  कर  दिया  गया  ।  मुझे  डा०  एडविन  केमरर  ने  प्रपनी  बी  सी

 श्राइचयं  होता  है  कि  सरकार  ने  केवल  यह  mim  दी  फेडरल  रिजर्व  सिस्टमਂ  में  इनका

 सोचा  कि  समापन  प्रक्रिया  को  सरल  अर
 विस्तार  से  वर्णन  किया  है  ।  उन्होंने  इसके

 शीघ्रता से  कर  देने  से  ही  थोड़ी  थोड़ी  पूंजी  लिये  पहले  तो  राष्ट्रीय  उधार  निगम  की

 जमा  करने  वालों  की  रक्षा  हो  जायेगी  ।  स्थापना  की  कौर  जब  इससे  भी  सफलता

 नहीं  मिली
 तो

 बैंकों  की
 भ्रम  व्यवस्था को  सुदृढ़

 मेरा  यह  कहना  है
 कि

 देश
 की

 सारी  बनाने के  पुर्ननिर्माण  वित्त  निगम
 बैंकिंग  प्रणाली  के  सरकार  रिज़वी  बैंक

 बनाया  |
 के  हाथ  में  होने  पर  भी  वह  १९४६-४७  के

 बेकिंग  के  संकट  को  देख  कर  इसके  कारणों  को  मेरा  यह  विचार  हैं  कि  परिसमापन

 नहीं जान  सकी  ।  समापन  प्रक्रिया समिति  के
 प्रक्रिया  को  सादा  बना  देने  मात्र  से  ही  या

 प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  अधिकांश  नकारात्मक  कानून  पास  करने  से  थोड़ा  थोड़ा

 बैंक  १६४७  के  बाद  क्योंकि  द्वितीय  विश्व  धन  लगाने  तलों  की  रक्षा  नहीं  हो  सकती  ।

 सरकार  की  कौर  से  एसी  कोई  बात  नहीं  काटीं zt  मुद्रास्फीति  के  कारण  इन्हें  जो
 काफी
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 गई  जिससे यह  मालूम  हो  कि
 कोई  ठोस  हाल  ही  में  बंगाल  के  एक  बेक  से  श्रपना

 सकारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ।
 कारोबार  बन्द  करन

 को
 कहा  गया

 |
 यह  खुले

 ऐसी  कार्यवाही  करके  ही  मध्यवर्ग  तथा  निम्न  MA
 आरोप  लगाया  गया  है  कि  यह  इसलिए

 मध्य  वर्ग  के  लोगों  को  सहायता  दी  जा  सकती  किया  गया  कि  कुछ  गेर  बंगाली  लोग  उसके

 हूँ  प्रबन्ध  विभाग  में  जाना  चाहते  थे  परन्तु

 में  सरकार  से  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि
 नहीं  इसलिए  बैंक  के  ठीक

 होते  हुए  भी  ऐसा  mea  दिया  गया  ।
 में  चाहता न्या  उन्होंने  रुपया  जमा  कराने  वालों  का  किसी

 हद  तक  बीमा  करने  की  बात  भी  सोची  हूँ  ?  हूं  कि  माननीय  मंत्री  तथा  सदन  इन  आरोपों

 पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  क्योंकि  ford
 भ्रम  रिकी  में  एक  कार्पोरेशन  है  जो  बैंकों  में

 जमा  कराए  गए  रुपये  का  बीमा  करता  हे  ।
 बेक का  कत्तव्य  नकारात्मक ही  नहीं  ह  ।

 बेक  का  दिवाला  निकलने  रुपया  जमा  यह  राष्ट्रीय  बेक  ह  ,  इसे  सभी  बैंकों  के  विकास

 में  सहायक  होना  चाहिए  |
 कराने  वाले  नायक  व्यक्ति  को  4,000  डालर

 तो  मिल  ही  जाते  हें  ।  में  माननीय  वित्त  मंत्री  राष्ट्रीय  योजना  झ्रायोग  की  रिपोर्ट  में

 भी  wat  कहा  गया  है  कि  ela  बैंक का  काम
 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  इस  सुझाव  पर  पम्मी रत

 से  विचार  करें  ate  इसी  प्रकार  का  कोई  केवल  प्रत्यय  प्रदान  करना  ही  नहीं ह  |

 उपाय  करें  ।  कल  fad  बैंक  नकारात्मक  ढंग  से  ही  काम

 इस  विधेयक  द्वारा  उच्च  न्यायालयों  को  कर  रहा  है  ।  यह  सच  है  कि  युद्ध  के  बाद  कठिन

 कुछ  शक्तियां
 दी  गई  है  ।

 परन्तु  fears
 बेक  परिस्थितियां रही  हम  यह  भी  जानते हैं

 को भी  ford  बेक  प्रीमियम के  अ्रधीन  बड़ी
 कि

 कुछ  बैंकों  ने  att  धन  का  विनियोग  ठीक

 विस्तृत  शक्तियां  प्राप्त  हें  ।  तो  प्रश्न  यह  उठता  ढंग  से  नहीं  किया  है  परन्तु  रिजर्व बैंक  ने  उन्हें

 सहायता  देने  के  लिए  कया  किया  है  ?
 हे  कि  अनुसूचित  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  ford

 क्या  करता  रहा  ?  माननीय  मंत्री  ने  बताया  योजना  झ्रायोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह

 भी  कहा  हैं  कि  योजना  को  सफल  बनाने  के कि  रिज
 बेक  ने  १२  भ्रनुसुचित बैंकों  में  से

 एक  की  सहायता  की  ।  में  उन्हें  बताना  चाहता  लिए  कुछ  विशेष  दशाओं  में  प्रत्यय  की  विशेष

 हूं  कि  पर्ची  कमी  बंगाल  में  खुले  श्राम  यह  आरोप  सुविधाएं  देनी  होंगी  |  परन्तु  wea  बातों  की

 तरह  यह  विचार  भी  आयोग  की  रिपोर्ट  में  ही लगाया  गद  कि  रिजर्व  बेक  ने  अपने

 पालन  में  प्र/ती  यता  से  काम  लिया  है  ।  माननीय  दबा  पड़ा  है  ।  जिन  लोगों  के  हाथ  में  हमारे

 मंत्री  को  चाहिए  कि  ऐसे  काम  न  होने  दें  ।  राष्ट्र
 का

 प्रत्यय  या  वित्त  उन  में  से  कोई

 बेक  परिसमापन  कार्यवाही  समिति  की
 भी  न  योजना  आयोग  के  उपरोक्त  सिद्धान्तों

 को  जानता  या  समझता  है  प्रौढ़  न  ही  उन  पर रिपोर्टो  में  कहा  गया  है  कि  रिज  ta  को

 कार्य  करता  है  |
 चाहिए  स्वस्थ  gat  की  देखभाल

 बोमार  बैंकों
 की

 दवा  दारू  करे  कौर मरे  हुए
 जो  भी  इस  विधेयक  में  चाहे  कुछ

 बैंकों
 की  भ्रन्त्येष्टि कर  दे  ।  हम  जो  विधेयक

 भी  त्रुटियां क्यों  न  में  सच्चे  दिल  से  इसका

 पास  कर  रहे  हें  यह  मरे  हुए  बैंकों  की  अन्त्येष्टि
 समान  करता हुं  ।

 करने  या  उन  की  शव  परीक्षा  करने  के  समान  श्री  वी०  बी०  गांधी

 है  ।  परन्तु  क्या  रिज  बैंक  ने  स्वस्थ  gait  की  :  मुझे  विश्वास हे
 कि  सदन

 देखभाल  तथा  बीमार  की  दवा  दारू  इस  विधेयक  का  स्वागत  करेगा  क्योंकि  यह

 की  बको  के  नियंत्रण  सम्बन्धी  कानों  की  कमी
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 वी०  बी०

 को  पुरा  करता  है  ।
 दूसरी  बात  यह  है

 कि
 यदि

 r
 अनार ice

 इस  १७  ६४  हज़ार  में  से  १५

 यह  विधेयक  बंगाल  के  उन  agal  व्यक्तियों  ६१  हज़ार  रुपये  अकेले  एक  बैंक  ने

 के  लिए  हू  जिनका  रुपया  बेंकों  में  डूब  चुका  है
 लिए
 वादे  |

 तो  यह  बड़ी  देरी  से  रखा  war  है  ।  तीसरी  बात
 जैसा  कि  मेंने  पहले  बैंक  निदेशकों  के

 यह  है
 कि

 पता  नहीं  बैंक  के  निदेशकों  से  क्यों  सम्बन्ध  में  कुछ  उपबन्धों  को  छोड़  कर  हम
 इतनी  कड़ाई  से  पेश  पाया  गया  है  |

 सारे  विधेयक  का  समान  कर  सकते  हैं  ।

 इस  विधेयक  का  साथ  दो  समस्याश्रों  इसमें  एक  विशेष  अधिकारी  का  उपबन्ध  किया

 से  उन  में  से  एक  तो  है  अदालतों
 का

 बाहुल्य  गया  है  जो  प्रार्थना  पत्र  दिये  जाने  पर  फौरन

 कौर  दूसरी  मुकद्दमों  का  बाहुल्य  |  इस  सम्बन्ध  ही  बैंक  के  सारे  हिसाब  किताब

 में  कानून  ८  ही  रहे  ह  ।
 हमें  १९३४  में

 ही  इस  मामले  को  तै  कर  देना  चाहिए  था
 कौर  से  परिसमापकों  की  नियुक्ति  का  उपबन्ध

 जबकि  रिज़वान  बैंक  बना  था  ।  १९४९  में  बेकिंग
 i  यह  भी  कहा  गया  है  कि  हिसाब

 की

 किताबों  को  साक्ष्य  मानਂ  लिया  जायगा  | कम्पनी  अधिनियम  पास  करके  एक  मुख्य

 कार्यवाही  की  गई  ।  इस  अधिनियम  में  बैंकों  &  म०  प०

 के  नियंत्रण  में  सहायता  देने  के  लिए  प्रख्यापित
 सभापति  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य

 किए  गए  कई  अध्यादेश  भी  सम्मिलित  कर
 के  भाषण  के  बीच  में  नहीं  बोलना  चाहता

 लिए गए  थे  |
 gy  १४  मिनट  से  वे  इस  कानून  का  साहित्य

 १९४९  के  अधिनियम  के  अधीन  भी  ही  बता  रहे  हें
 पर  गान

 है  कि  वे  तथ्य  की

 परिसमापन  की  कार्यवाही  भारतीय  कम्पनी  बात  कहें  शौर  यथाशीघ्र  अपना  भाषण

 समाप्त  करें  । अधिनियम  के  अ्रनूसार  ही  होती  थीਂ  ।  इससे

 कई  कठिनाइयां  उत्पन्न  हुईं  जिनसे  निपटने
 श्री  ato  बी ०  जहां  तक  बैंकों  के

 के  लिए  बेक  कम्पनी  अघिनियम  का  संशोधन
 निदेशकों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  उपबन्धों  का

 @eXo  में  किया  गयी |
 सम्बन्ध है  मुझे  यह  कहना  हूँ  कि  जिस  भाषा में

 ये  लिखे  गये  हें  वह  भी  दोषरहित  नहीं  है  ।
 सरकार  ने  PER  में  एक  बेक

 बेक  परिसमापन  कार्यवाही  समिति  की  रिपोर्ट
 परिसमापन  कार्यवाही  समिति  नियुक्त  की  ।

 में  स्थान  स्थानਂ  पर  निदेशकों  के  सम्बन्ध में
 प्रस्तुत  विधेयक  अधिकतर  इसी  समिति  की

 सिफ़ारिशों  के  प्राकार  पर  तैयार  किया  गया  ऐसी  बातें  कही  गई  हें  जो
 उचित

 नहीं  हैं
 ।

 हू  ।  पदिचमी  बंगाल  में  जो  कुछ  हुआ  उसे  इस  समिति  at  रिपोर्टे  में  बताया  गया  हू

 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  स्पष्ट  है  कि  परिसमापन  कि  १९२६  कौर
 LONE  के

 अर्थात

 प्रक्रिया  को  सीधी  सादी  बनाने  की  श्रावइ्यकता  २०  वर्ष
 में  १६४  बैंक  फेल  इनਂ  बैंकों  का

 दायित्व  २  करोड़  १२  लाख  रुपये  था  ।  उसके है  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  ८२  बैकों  ने  दिवाला

 दिया  gat  है  ।  परिसमापकों  के  प्रयत्नों  के  बाद  १९४७  शर  १९५२  के  बीच  १५७  बेक

 फेल  हुए  जिनका  दायित्व  २७  करोड़  ४० फलस्वरूप  ५७  लाख  रुपया  प्राप्त  हुआ  जिसमें

 से  कुल  १७  लाख  ६४  हंजार  रुपये  बैंकों  में  लाख  रुपये  था  ।  तो  इन  दो  अवधियों  में  इतना

 रुपया  जमा  कराने  वालों  को  मिले  ।  बाकी  का  अन्तर  क्यों  पड़ाਂ  ?  क्या  इसकी  जिम्मेदारी

 सारा  रुपया  परिसमापन  व्यय  में  निकल  गया  |  निदेशकों  पर  है  ?
 परन्तु  निदेशक  तो  जैसे
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 पहले  तश्ना  करते  थ  ा त्सा

 ही  प्राजक  भी  हें  ।  धारा  CVF  के  उपखंड  €  में  लिखा है  कि
 er  een

 बैंकों  के
 फेल

 होने  के  कारण  समिति  नें  निम्न  उच्च  न्यायालय  किसी  डाइरेक्टर  को  चाहे  कोई

 लिखित  बताए  है  धोखेबाज़ी  हुई  हो  या  नहीं  अयोग्य  ठहरा  सकता

 रैंक  geVig  के  बाद  ह  are  उसे  किसी  कम्पनी  का  डाइरेक्टर

 फेल  हुए  किसी  हद  तक  इसका  कारण  बनने  से  रोक  सकता  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं

 यह  था  कि  दूसरे  महायुद्ध  के  बाद  लोगों  कराता  कि  हम  न्यायालय  से  किसी  व्यक्ति  को

 को  ऐसी  संस्थानों  में  विश्वास  नहीं
 अयोग्य  घोषित  करने  के  लिये  क्यों  कहे  रहे

 रहा  जिनके  पास  मुद्रा  प्रसार  के  कालਂ  हे  श्र  फिर  जब  कोई  धोखेबाज़ी  नहीं  हुई  है

 तो  उसे  भ्र योग्य  क्यों  घोषित  किंया  जा  रहा में  बहुत  सा  रुपया जमा  कराया  गया

 जो  ठीक  ढंग  से  लगाया  नहीं  गया  ।  है  |  डाइरेक्टर  अनऋ  हो  सकता है  +  परन्तु

 इसके  श्र  भी  कारण थे  जिन  में  mag  होना  श्र  अयोग्य
 ठहराया

 जाना

 १९४७  में  देश  के  विभाजन  के  अलग  अलग  चीजें  हें  ।  यदि  वह  वास्तव  में

 aifaa  प्रभाव  भी  शामिल  हें  पी  अयोग्य  हैं  श्र  ड्राप  उसे  पांच  वर्ष  के  लिये

 समिति  ने  इस  प्रकार  कारणों  का  उनहें  कर  रहे  हें  तो  श्राप  कैसे  कह  सकते  हें  कि

 पांच  aq  बाद  वह  फिर  योग्य  हो  जायेगा  | घण  किया है  ।  परन्तु  कई  पृष्ठों  में  बैंक  के

 डाइरेक्टरों  के  बारे  में  जो  कहा  गया  हे  वह
 यदि  वेह  दुल्हन  ठहराया  जाता  हे  तब  तो  यह

 समझा  जा  सकता  हैं  कि  न्यायालय  को  उस उसकी  इस  बात  के  भ्रनुकूल  नहीं  है  ।  उदाहरण

 के  लिए  एक  जगह  वे  कहते  हें  कि  बैंकों  के  श्रनहूंता  को  दूर  करने  का  तथा  पांच  TT

 दिवालिया  होने  का  कारण  डाइरेक्टरों  की  उसे  तरह  करने  का  भ्र घि कार हैं
 ।

 इस  बारे में

 मेंने  एक  संशोधन  दिया  है  ।  भारतीय  समवाय
 भ्र कुदा लता  कौर  बैंकों  का  सुप्रबन्ध  दूसरे

 स्थान  पर  उन्होंने  AS  अ्राइचर्यजनक  भावना  अधिनियम  की  धारा  १४१-क  में  एक  उपबन्ध

 प्रकट  की  हैं  कि  डाइरेक्टरों  और  जमा  कर  ने  हे  जिससे  सारी  कमी  पुरी  हो  सकती है  ।  उसमें

 सोच  समझ  कर  दाऊद  रखे  गये  हें  । बालों  के  बीच  एक  नਂ  एक  दिनਂ  तो  हिसाब

 किताब  होना  ही  चाहिये  |  विधेयक  की  टिप्पणी  इंगलिस्तान  के  समवाय  अधिनियम  १८४८  में

 में  एक  स्थान  पर  कहा  गया  है  कि  :  भी  इसी  बात  का  उपबन्ध  है  कि  धोखेबाज़ी

 किये  जाने  के  बाद  ही  किसी  व्यक्ति  को  wag
 कम्पनी  में  जमा  करने  वालों

 किया  जा  सकता है  इस  विधेयक  चाहे
 जिनके  पैसे  का  अपव्यय  होनें  का

 खतरा  हे--कितने  पैसे  का
 धोखेबाज़ी  हो  या  न  हम  उसे  योग्य

 ठहराने पर  तुले  I
 होने  का  खतरा  इस  पर  ध्यान  q-—

 डाइरेक्टरों  की  नियुक्ति  के
 मामले  मेरे  विचार  में  हमारे  यहां  अभी  बेकिंग

 में  कोई  हाथ  नहीं  रखा  गया  है  ।
 सुविचारों  की  कमी  हे  ।  हमारे  देश  में  अराज

 चूंकि  बैंक  डाइरेक्टरों  कीਂ  श्रकुझलता  मुश्किल  से  ४,०००  FF  हें  यानी  €०,०००

 के  कारण  दिवालिया  होते  हें  इसलिये  व्यक्तियों  के  लिये  एक  aa  हैं  जबकि
 इंग्लैंड

 डाइरेक्टरों  और  लेखा-परीक्षकों  से  कौर  कनाडा  में  हर  चार  हज़ार  के  लिए  एक

 उनकी  ग़लतियों  के  लिये  जवाब  मांगा  बेक  है  ।  यदि  हम  उस  स्तर  तंक  पहुंचना  चाहते

 जाना  चाहिये  प  हे  तो  हमारे  यहां  10,00¢  होने  चाहियें |

 gq  =
 नह  lag  हमें  चाहिये  कि  हम  किसी  at  के  लोगों  को जहां  तक  डाक्टरों  का  संग्रह

 थक  इस  तरह  की  भावना  से  रचा  गया  हैँ  ।  ag  या  उनको  अपमानित  किये  बिना  ही  ध

 6538  PEL  1)
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 aro  बी०  गाँधी

 उद्देश्य  की  पूर्ति  करें  ।  इसके  विपरीत  हमें  थोड़ा  सा  जो  हाथ  से  जा  रहा

 उन्हें  प्रोत्साहन  देने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |  बचा  सकेंगे  |

 इस  सम्बन्ध  में  न्यायालय  के
 श्री  सच  के०  बस  :  जैसा  अन्य  माननीय

 पकों  को  नियुक्त  करने  का  उपबन्ध  किया
 सदस्यों  ने  कहा  यह  साशा  की  जाती  थी

 गया  है  ।  बेक  परिसमापन  कार्यवाही  समिति
 कि  इस  विधेयक  के  श्रन्तगंत  हम  बैंकों  की

 ने  न्यायालय  के  परिसमापक  श्र  गैर-सरकारी
 परिसमापन  सम्बन्धी  कार्यवाही  के  अलावा

 wey  विषयों  पर  भीਂ  चर्चा  कर  सकेंगे  ।  हम
 परिसमापक  की  स्थिति  की  तुलना  की  थी  ।

 सोचते  थे  कि  इसके  साथ  ford  बैंक  के  कार्यों
 उसी  के  फलस्वरूप  हम  परिसमापन  कार्यवाही

 के  खर्चे  को  कम  से  कम  रखने  कौर  जमा  करने
 पर  दौर  सरकार  का  इस  बेक  के  काम  पर

 वाले  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये
 निगरानी  रखने  के  कत्तव्य  पर  भी  वाद  विवाद

 न्यायालय  के  परिसमापक  नियुक्त  कर  रहे
 हो  सकेगा  ।  जैसा  सब  जानते  है  बैंकों  का

 सम्बन्ध  श्राम  लोगों  से  होता  इसलिये  उनके  परन्तु  हम  नहीं  जानते  हें  कि  इसमें  एक

 प्रबन्ध  के  बारे  में  सेरी  कमियां  दूर  कर  दी  जानी  परन्तुक  क्यों  जोड़  दिया  गया  हूं  जिसके  अनुसर

 उच्च  न्यायालयों  को  न्यायालय  के  परिसमापक
 चाहियें  ।  परन्तु  स्थिति  की  श्रविलम्बनीय॑ता

 के  बजाय  अन्य  असरकारी  परिसमापक
 को  देखते  हुए  सरकार  परिसमापन  सम्बन्धी

 नियुक्त  करने  का  अधिकार  दिया  जा  रहा  है  ।
 कार्यवाही  के  लिये  ही  यह  विधेयक  लाई है  ।

 में  उच्च  न्यायालयों  के  बारे  में  नहीं

 कहना  चाहता  परन्तु  इतना  अवश्य  कहूंगा  कि
 माननीय  उपमंत्री  जानते  हें  पिछले

 हमारे  राज्य  में  उच्च  न्यायालय  नें  जहां  तक

 ६  या  ७  वर्षों  f  परिश्रमी  बंगाल  के  लोगों  को
 जमा  करने  वाले  लोगों  का  wet  अ्रपनी

 बैंकों  के  दिवालिया  होने  के  कारण  बड़ी
 जिम्मेदारी  नहीं  निभाई  है  ।

 नाइयों  उठानी  पड़ी  हूं  ।  वर्तमान  afar

 समवाय  अधिनियम  में  भी  घारा  कौर  हमें  मालूम  हूं  कि  दल  १९४६  IEC

 में  बहुत  से  बैंकों  का  दिवाला  निकला  था ३६  मोटापे  उपबन्ध  हें  जिनके  अ्रनुसा र  केन्द्रीय

 पश्चिमी  बंगाल  में  दिवालिया  gat  को  दो सरकार  भ्र  रिजर्व  बैंक  यी  इंडिया  बैंकों

 के  शासन  में  हस्तक्षेप  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  श्रेणियों  में  बांटा  जा  सकता  हैं  ।  एक  तो  वं

 रिजर्व  बैंक  से  किसी  विशेष  बैंक  के  मामले  में  जिनका  बहुत  सा  रुपया  पाकिस्तान  में  रह

 जांच  पड़ताल  करके  उसकी  रिपोर्ट  देने  के  गया  था  और  वसूल  नहीं  पाया  दूसरे

 वे  जिनके  मैनेजरों  दौर  डाइरेक्टरों  ने  ag fad  कह  सकती  है  ।  हम  सोचते  थे  कि  इंस

 या  फाटक  के  सौदों  में  रुपया  लगाया  था  जिसके
 क़ानून  को  बनाते  समय  सरकार  हमें  बतायेगी

 कि  पिछले  या  सात  वर्षों  में  जब  इतने
 कारण  राग  चल  कर  बैकों  में  रुपया

 सारे  बैंक  दिवालिये  हुए  सरकार  ने  इस
 जमा  करने  वालों  को  नुक़सान  उठाना  पड़ा

 दिशा  में  डरपना  उत्तरदायित्व  कहां  तक  श्र  वे  बरबाद  हो  गए  ।  पर  रिजर्व  बेक  ने

 निभाया  है  ।  दुर्भाग्य  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  |

 रिपोर्ट  नहीं  दी  गई  है  शौर  जहां  तक  हमें  पता  १९४७  से  दो  ag  के  बाद  १९४४  में

 लगा  रिज  बैंक  भ्र  केन्द्रीय  बैंक  ने  इस  बैंकिंग  समवाय  स्रधघिनियमਂ  लागू  हुमा  ।  हम

 बारे  में  अपनी  जिम्मेदार  री  बहुत  कम  निभाई  है  ।  समझते  थे  कि  इन  बकी  कों  हालत  से  जो

 qr:
 seat  देर  से  इस  क़ानून  को  लाकर  शायद  अनुभव  EAT  हूं  उसको  ey  न  में रख  कर  इस
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 aaa  को  सारी  कमियां  पुरी  कर  दी  जायेंगी  |  में  अब  tet  के  कम
 चोरियों  द्वारा  ज़मा

 परन्तु  बेकिंग  समवाय  अ्रधिनियम  के  उपबन्धों
 नत  के  रूप  में  जमा  किये  गये  रुपये  के  बारे  में

 के  अन्तर्गत  सारे  मामले  अधीन  न्यायालयों  से
 कुछ  कहना  चाहूंगा  बारे में  काफ़ी  मतभेद

 हटा  कर  उच्च  न्यायालयों  को  भेज  दिये  गये  |
 है

 कि
 अन्य  लेनदारों  के  मुकाबले  में  इन  लोगों

 न्यायालय  के  नियमों  के  अनुसार  छोटे  छोटे  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  या  नहीं  ।

 दावों  के  लिये  बहुत  सा  क़ानूनी  खर्चा  मंजूर  में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  इन  लोगों

 किया  गया  ।  हमारे  उच्च  न्यायालय  ने  तीन  या  के  हितों  की  रक्षा  का  उपबन्ध  होना  चाहिये  ।

 चार  वर्षों  में  भी  नियम  नहीं  बनाये  ।  ऐसी  यदि  इन  लोगों  को  प्राथमिकता  नहीं  मिलेगी

 स्थिति  होने  पर  भी  हम  उच्च  न्यायालयों  को  तो  इन्हें  अपना  रुपया  वसूल  करने  में  बहुत

 न्यायालय  के  परिसमापन  नियुक्त  नहीं  करने  समय  जायेगा  जिससे  इन्हें  कड़ी

 का  विकल्प  eta  समझता  हुं  कि  नाइयां  उठानी  पड़ेंगी  |  कर्मचारियों  की  भविष्य

 क्यों  का  रवैया  इस  मामले  पर  मामूली  मुक़द्दमों  निधि के  बारे  में  भीਂ  इसी  तरह  का  कोई

 से  भिन्न  होना  चाहिये  था  ।  इन  परिस्थितियों  बन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  में  यही  सब  बातें

 में  न्यायालय  को  अधिकार  देने  से  पहले  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हू
 ह

 हमें  पूरी  तरह  से  सोच  विचार  कर  लेना  शर  अथवा  करता  हूं  कि  वह  इन  पर  उचित

 चाहिये  ।  रूप  से  सोच  विचार  करेंगे  |

 बंकिम  समवाय  अधिनियम  के  त्रन्तगंतਂ
 जहां  तक  डाइरेक्टरों  से  सम्बन्धित  wq-

 न्यायालय  को  यह  where  दिया  गया  है  कि
 बन्ध  का  में  चाहूंगा  कि  मेरे  माननीय

 वे  चाहें  तो  जांच  समिति  नियुक्त  करें  कौर  चाहें
 मित्र  श्री  ato  ato  गांधी  मेरे  राज्य  में  आयें

 तान  इसलिये  यदि  अन्य  कोई  असरकारी
 भर  देखें  कि  इन  डाइरेक्टरों  ने  किसਂ  तरह

 परिसमापक  नियुक्त  होता  हे  तो  कौर  न्यायालय
 काम  किया है  ।  में  तो  यह  कहूंगा  कि  पिछडे

 यह  फ़ैसला  करता  हे  कि  जांच  समिति  नियुक्त
 छः  वर्षों  से  उच्च  न्यायालयों  ने  इन  लोगों

 नकी  जाये  तो  रुपया  जमा  करने  वालेਂ  लोगों
 के  साथ  सीधेपन  से  व्यवहार  किया  है  ।  सौभाग्य

 का  सारी  व्यवस्था  में  कोई  हाथ  न  होगा  कौर
 से  इस  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  उपबन्ध

 उनके  हितों  की  रक्षा  नहीं  हो  सकेगी ।
 है  परन्तु  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह

 इस  बारे  में  कोई  न  कोई  उपबन्ध  अवद्य  होना

 नच  fa
 उपबन्ध  ऐसे  डाइरेक्टरों  के  लिये  जो  अपनी

 11  मेंने  इसके  लिये  एक  संशोधन  रखा
 ज़िम्मेदारी  ठीक  तरह  से  नहीं  कहां =

 शर  में  आशा  करता  हूं  कि  मुझे  उस
 तंक  काफ़ी  होगो

 पर  बोलने  का  अवसर  दिया  जायेगा  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  कं
 में  क़ानूनी  खर्चे  के  प्रशन  पर  भ्राता  हूं  ।

 मेरी  राय  में  इसके  लिये  सरकार  द्वारा  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  के  प्रस्ताव  का

 निक  वकील  नियुक्त  किये  जाने  चाहियें  ।  विरोध  करता  हूं  ।  विधेयक  की  भ्रविलम्बनीयता

 पश्चिमी  बंगाल  र  त्रावणकोर-कोचीन  जैसे  को  ध्यान  में  रखते  में  चाहता  हू ंकि  इस

 इसी  सिर  में  पारित  कर  दिया  जायें  । राज्यों  में  हमें  उचित  वेतन  पर  ay  वकीलों

 की  सेवायें  प्राप्त  हो  सकती  हूं  ।  मेरा  एक  सुझाव

 यह  है  कि  परिसमापन  कार्यवाहियों  में
 इसके  पहचान  सदन  की  बैठक

 लय  के  शुल्क  में  भी  कुछ  स्थित  होनी  बुधवार  २  १९५३  के  डेढ  बजे

 तक  क  लिए  स्थगित  हो  गईं  |
 चाहिये  |


